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 का  अधिकार  अनुच्छेद  ९४  के  अनुसार  सभा
 सभा

 का  एक  विशेषाधिकार हैँ  ।  इस  के  बाद  में

 आपको  ध्यान  प्रक्रिया  नियम  १९१  की  ओर

 १८  १९५४
 का  ा  घन्न्यदाਂ  आकर्षित  करता  हूं  जिसमें  दिया  गया  हैं

 कि

 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।  ऐसे  संकल्प  में  क्या  होना  चाहिये  और  क्या

 नहीं  होना  चाहिए  ।  इन  दोनों  अनुच्छेदों  को
 महोदय  पीठासीन

 ध्यान  में  रख  कर  यदि  आप  संकल्प  को  पढ़ें

 प्र इन ोत्तर  तो  आपको  ज्ञात  होगा  कि  वह  ठीक  नहीं  है  !

 नहीं  पूछे  गये--भाग १
 प्रकाशित  श्री  एस०  एस०  मोरे

 :
 नहीं

 ह  मुझे  भी  कुछ  कहना  हूं  |

 श्रीमती  विजयलक्ष्मी  का  त्यागपत्र  उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  उन्हें  अपना

 औचित्य  saa  समझाने  दी  जिये  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 मुझे  सभा  को

 यह  सूचित  करना  हैं  कि  श्रीमती  विजयलक्ष्मी

 पंडित  ने  १७  १९५४  से  पदत्याग

 श्री  रघुरामंया  :  संकल्प  के  प्रथम  भाग

 को  देख  कर  हम  कह  सकते  हों  कि  वह  सर्वथा

 कर  दिया है  ।  अस्पष्ट  है  ।  यदि  क्सी  बात  का  आरोप
 ह

 अध्यक्ष  के  पद  से  हटाये  जाने  के
 अध्यक्ष  महोदय  पर  लगाना  अपेक्षित  था  तो

 उसके  कीमती  घटना  चंदो  या  किसी
 बारे में  संकल्प

 अनचित  व्यवहार  विशेष  का  उल्लेख  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  संक्रत्प  श्री  वी  ०
 STAT  आवश्यक  था  |

 मिश्र  द्वारा  मे  जा  गया हैं  ।  क्या  वह  यहां  हैं  ?
 उसके  द्वितीय  भाग  में  अध्यक्ष  महोदय

 श्री  बी०  मिश्र  ?.  खड़े
 की  मानहानि  करने  के  अतिरिक्त  और  कुछ

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 पहले
 तो

 में  यह
 नहीं  किया  गया हैं

 ।  यह  सारा  संकल्प  अनुचित

 और  अनियमित हैं  |

 बता  देना  चाहता  हुं  कि  इस  संकल्प  में  लगाये

 गये  आरोप  स्पष्ट  नहीं  हैं  और  न  किसी  विशेष
 पंडित  बालकृष्ण  फार्मा

 कानपुर

 दक्षिण  व  जिला
 घटना  से  उनका  सम्बन्ध  है  ।  में  नहीं  समझता

 कि  यह  संकल्प  कहां  तक  ग्राह्म  है  ।
 में  भी

 कुछ
 कहना  चाहता

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 रहिये  । श्री  रघु राम या

 औचित्य  set  के  सम्बन्ध में  में  यह  बता  देना  आप  FAT  फर्माना  चाहते हैं
 ?

 585  1.51)



 २१५९  ग्या अध्यक्ष क के  १८  दिसम्बर  १९५४
 पद  से  हटाये जाने  के

 बारे
 में  २१६०

 पंडित  बालकृष्ण  ष्  अपने  मित्र  आरम्भ कर  दिया  हालाकि आपने  बोलने
 के

 समर्थन  में  यह  कहना  हैं  कि  में  एक  दो  के
 लिये

 मुझ  से  कहा  था  |

 वादिताओं  का  उदाहरण  देकर  सभा  को  यह
 उपाध्यक्ष  महोदय :  में  पहले यह  समझा

 बताना  चाहता  हुं  कोई  भी  अस्पष्ट

 संकल्प  स्वीकृत  नहीं  किया  जा  सकता  हैं  और  था  बह  कोई  विशेष  बात  कहना  चाहते  हें  जिसके

 fea  ae  एके  या  दो  मिनट को  समय  लेंगे
 क्योंकि  यह  संकल्प  अस्पष्ट  प्रकार  का  है  इसलिये

 अग्राह्य है  |
 उसके  बाद  जब  मेंने  देखा  कि  वह  हाउस  आफ़

 कॉमन्स  की  कुछ  प्रथाओं  का  उल्लेख  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  :
 क्या  उनका  सम्बन्ध  हैँ  तो  में  यह  समझा  था  कि  ce  अपनें  कथन  की

 अध्यक्ष  महोदय  के  पद  से  हटाये  जाने  से  हैं  ।  पुष्टि  में  dead  का  कोई  हवाला  देंगे  जिससे  हो

 सकता  है  कि  हमें  कुछ  सहायता  मिले

 पंडित  बालकृष्ण  फार्मा  :  हों  श्रीमान  १९१  (१)  के  सम्बन्ध  में  में  यही  जानना

 हाउस  कॉमन्स कें  कैप्टन  वेजबुड  बेन  ने  चाहता  ati  में  सोचता  थां  कि  इस

 भी  इसी  प्रकार  एक  संकल्प  प्रस्तुत  किया था  ।  सम्बन्ध में  यदि  कोई  जानने  योग्य  वात

 उसमें  स्पष्ट  रूप  से  निश्चित  आरोप  लगाये
 हो  तो  उसे  मै  जान  लूं  जिससे  कि  श्री  मोरे  तथा

 गय  थे  तथा  तिथियों  और  घटनाओं  की  निर्देश  अन्य  वक्ता  जब  बालों  तो  उन  बातों का  भी

 किया  गया  था  ।  परन्तु  यह  संकल्प  बहुत  ही  रखें  ।  एक  और  प्रश्न  उन्होंनें  यह  भी

 अस्पष्ट  है  इस  लिये  इसको  अनियमित  घोषित  उठाया  था  कि  यह  संकल्प  सभा नेता  की  किसी

 कर  देना  चाहिये  ।  जो  संकल्प  हमारे  सामने
 प्रकार  की  सुचना  दिये  बिना  ही  सभा  के  समक्ष

 है  उस  से  हम  यह  नहीं
 जान  सकते ंहैं

 कि
 रखें  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध में  सभा  ही  विचार

 दोषारोपण  क्या  है  ।  इस  प्रकार  के  जितने  करेगीं  कि  gat  इस  विषय  पर  भी  विचार

 भी  संकल्प  हाउस  आफ़  कामंस  में  रखे  गये  हूं  किया  जाये  ।

 उनमें  दोषारोपण  के  स्पष्ट  आधार  दिये  गये

 प्रवान  मंत्री  तथा वैदेशिक  कार्य  तथा  रक्षा
 21  परन्तु  हमारे  समक्ष  जो  संकल्प  है  वह

 बिल्कुल ही  अस्पष्ट  है  |  मंत्री
 जवाहरलाल  चूंकि

 मेरी  नाम  लिया  गया  है  इसलिये  में  कहना

 तीसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  चाहता  हुं  कि  मझे  किसी  बात  से  इंकार  नहीं

 कि  इस  सम्बन्ध  में  भी  इस  सभा  की  कुछ  है
 ।

 फिर
 भी

 यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  वात  है
 प्रथा यें  बनाई  जानी  चाहियें  ।

 वास्तव  होना  fare  पर  न  केवल  इस  सभा  का  ही  नहों  लभ

 यह  चाहिये  कि  यदि  इंस  सभा  के  किसी  सदस्य  समस्त  aa  का  ara  जनतन्वात्मक  ढांचा

 को  अध्यक्ष के  व्यवहार  से  किसी  प्रकार  का  निर्भर  करता  है  ।  इस  प्रकार  की  बहुत सी

 असंतोष  हो  तो  उसका  कर्तव्य  समझा  जाये  कि  अनियंत्रित भाषा  का  उपयोग  किया गया  है

 समानता  के  पास  जाये  और  उसको  अपनी
 )

 ।

 आपत्तियां  बतायें
 ।  |

 आचार  कृपा  लानी  (  भागलपुर  व  पुनिया

 भी  एस०  एस०  मोरे
 :  आपने मुझ  से  यदि  कोई  आपत्ति  उठायी  जाती है  तो  भी  हम

 अपने  विचार  प्रकट  करने  के  लिये  कहा  था  ।  संयत  भाषा  का  प्रयोग  कर  सकते  हम  यहां

 माननीय  सदस्य  बीच  में  हस्तक्षेप  करके  आपका  जनता  के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  हैं  और  हम

 ध्यान  आक्षित  करना  चाहते  थे  ।  परन्तु  उसी  प्रकार  का  तथा  उतना ही  सम्मान  पाने  के

 हस्तक्षेप  करके  उन्होंने  अपना  पुरा  भाषण  ही  अधिकारी  हे  जीतता  कि  इस  सभा  का  कोई  अन्य



 RW  अध्यक्ष के  १८  दिसम्बर  १९५४  पद  से
 हटाये जाने

 के  बारे  भें  २१६२

 संकल्प

 सदस्य हो  सकता  है  ।  यदि एक  ओर  से  गर्मी  नहीं दी
 गयो  है  और  चूंकि  यह  अनुच्छेद  मजूद

 ्य
 gros SS mM  भी  गर्मी दिखाई  जायेंगी  तो  दूसरी  है  इश  ये  इस  पर  प्रक्रिया  समान  ग  नियम  भी

 दिखाई  जायेगी  ।  इसलिये  में  विनम्र  निवेदन  लागू  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  इसमें  यह  कहीं  नहीं

 करना  चाहता  हूं  कि  किसी  प्रकार  की
 कहा  गया  हूं  कि  ऐसे

 संकल्प
 में

 दोषारोपण
 के

 गर्मागर्मी से  काम न  लिया  जाय े।  आधारों  तथा  निश्चित  आरोपों  का  भी  उल्लेख

 किया जाना  चाहिये  । डॉ०  लंका  सुन्दरम  )

 क्रम पत्र  का  यह  संकल्प  नियम  २१८  तथा
 जहां  तक  प्रक्रिया  का  सम्बन्ध  है  इसकी

 २१९  के  अन्तर्गत  लिया  जायेगा  था  नियम  दो  स्थितियां हैं  ।  पहले  तो  ऐसे
 संकल्प

 के  प्रस्तुत

 १९१  (१)  के  जिसमें  सामान्य  रूप  किये  जिनकी  अनुमति  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 से  ऐसे  संकल्पों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ?  उसके  लिये  एक  विशेष  प्रक्रिया  का  उपबन्ध

 नियम  २१८  में  गया हैं  ।  क्रम पत्र
 शो  एस०  एस०  मोरे  :  इस  सम्बन्ध  में

 एक  विशेष  प्रक्रिया  का  उपबन्ध  किया  गया  है  पर  संकल्प  दिया  हुआ
 वास्तव  में

 और  wa  किलो  कार्य  के  लिये  विद्वेष  प्रक्रिया  अभी  सभा  के  समक्ष  उस  पम  तक  प्रस्तुत

 ही  नहीं  है  जबतक
 किं  उसको  अनुमति

 न  दे
 का  उपबन्ध  किया  गया  हो  तो  जहां  qe  उस

 कार्य  विशेष  का  सम्बन्ध  हो  सामान्य  उपबन्ध  दी  जाये  ।  उस  समम  तक  तो  अध्यक्ष  भी

 उसे  अनियमित  नहीं  घोषित  कर  सकता  है  ।
 या  सामान्य  प्रक्रिया  का  प्रयोग  नहों  किया

 जाता हैं  ।
 भारत  सरकार  १९३५  म

 अनुच्छेद  ९४  कोई  fay  उपबन्ध  नहीं
 श्री  शर्मा तथा  अन्य  सदस्यों  ने  इंगलिस्तान

 के  हाउस  अब  कामंस  की  प्रथाओं  का  हवाला
 था  ।  प्रक्रिया  नियमों  तथा  स्थायी  आदेशों में

 कुछ  उपबन्ध  बनायें
 गये

 थे
 ।  इसलिये  aia दिया हैं  ।  परन्तु हमें  याद  रखना  चाहिये  कि

 हाउस  अऑफ  कामंस  का  संचालन  किसी  लिखित
 हवास  प्रस्तावों  पर  भी  वही  नियम  लागू  होते

 थे  जो  अन्य  प्रस्तवों के  लियें  बनायें  गये
 थे

 ।
 संविधान  के  अनुसार  नहीं  जाता

 एक  बार  जब  सर  अब्दुर्रहीम
 अध्यक्ष  थे  तो

 जब
 कि  हम  एक  लिखित  संविधान के  अनुसार

 कार्य  करते  हूं  ।  जिस  कार्य  के  लिये  हमारे
 एक  ऐसा  प्रस्ताव  रखा  गया

 जिसे  एक

 प्रकार  का  अविश्वास  प्रस्ताव  कहा  सकता
 संविधान  में  एक  विशेष  प्रक्रिया  निर्धारित

 है  उस  के  सम्बन्ध में  हाउस  ऑफ़  कामंस  की
 |  उस  अवसर  पर  सर  अब्दुर्रहीम  नें  विनिर्णय

 दिया था  कि  fram  २४क  के  अनुसार  सभा
 प्रथाओं  को  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 हमारे  संविधान  की  रचना  करेने  वालों  ने
 नेता  की  अनुमति  का  होना  आवश्यक  था  ।

 इस  उदाहरण  का  हवाला  अध्यक्ष  के  विनिश्चय

 यह  बात  सोची
 कि

 यद्यपि  अध्यक्ष  पद  का

 १९४१-१९४५  के  पृष्ठ  ६७  पद  WA
 महत्व बहुत  बड़ा  है  फिर  भी  हो  सकती  है  कि

 कोई  ऐसा  अवसर  आ  जाये  जब  सदस्यों को
 दिया गया  है

 हमारे  लिये  अनुच्छेद  ९४  अतिरिक्त
 श्रापत्तियां  करने

 की  आवंदयकंता  का  अनुभव

 हो  ।  इसके  लिये
 हमारे  संविधान

 में  अनुच्छेद
 और  कोई  उपाय  नहीं  है  ।  इसीलिये  हमको

 अनुच्छेद  ९४  के  अनुसार  ही  इस  संकल्प  की
 ९४  रखा  गया  जिसके  अनुसार  उसके

 अध्यक्ष  पद  से  हटाने  के  लिये  केवल  एक  संकल्प  सुचना  भेजनी  पड़ी  |

 की  सूचना  भेजना  आवश्यक  अनुच्छेद  ९४  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  में  भी  जो  वाद

 में  उस  संकल्प  के  लिये  कोई  far  रूपरेखा  प्रस्तुत  किया  जाता  है  उस  में  सभी  उपलब्ध
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 संकल्प

 भरी  एस०  एस०

 प्रमाणों  का  उल्लेख  नहीं  किया  जाता  है  केवल  निपटारा  कर  ही  डाला  जाये  ।  इसलिये  में

 में तथ्यों  का  ही  वर्णन  जाता  है  |  माननीय  सदस्यों  से  आग्रह  करना  चाहता  हूं

 सभा  नेता  के  विचारों  से  सहमत  हूं  परन्तु  कि  यदि  कोई  विधि  सम्बन्धी  अड़चनें  हों  तो

 पक्षी  दल  के  नेताओं  की  भी  कुछ  शिकायतें
 भी  वह  उन  पर  आग्रह  न  करें  ।

 हैं  और  अपनी  शिकायतों की  ओर  सभा  का
 att  राघवाचारी

 )
 :

 में
 आपका

 तथा  सभा  नेता  का  ध्यान  आकर्षित  करने  के  ध्यान  निगम  १९२  तथा  नियम  १९४  की  ओर

 लिये  उनके  पासਂ  अनुछेद  ९४
 के

 अतिरिक्त
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  इन  नियमों  के

 और  कोई  उपाय  है  ही  नहीं  ।
 अनुसार  समझा  यही  जायेगा  कि  जब  अध्यक्ष

 इसलिये  जहां  तक  इस  विषय की  महोदय  ने  इस  संकल्प  को  ग्रहण  कर  लिया  तो

 निकला  का  wet  है  हम  अनुच्छेद  Rv  तथा  सा  करने  के  पुर्व  ही  बह  इसका  भी  fray  कर

 प्रक्रिया  के  विशेष  नियमों  का  आश्रय  लेते  चुके  कि  यह  संकल्प  उस  नियम  विशेष  के

 हैं
 ।
 जहां तक  संसदीय  प्रथाओं  का  संबंध  अनुकुल  है  या  नहीं  ।  एक  बार  ग्रहण  किये  जाने

 है  हमारा  संविधान  हमारा  पथप्रदर्शन  करने  के  बाद  जब  यह  कऋ्रमफत्र  पर  आ  गया तो
 निधम

 के  लिये  पर्याप्त  है  ।  १९४  लागू  होना  चाहिये  और  निधम
 १९४

 के  अनुसार  भी  यह  संकल्प  नियमानुकूल  है  ।

 श्री  जवाहरलाल  नहर ू:  मेरे  माननीय

 अंब  यह  प्रश्न  फिर  से  नहीं  उठाया  जा  सकता  |
 मित्र ने  सभा  नेता  से  परामर्श करनें  के  सम्बन्ध

 पंडित  ठाकुरदास  भार्गव
 में  कुछ  कहा  हूं  परन्तु

 वास्तव
 में  ऐसा  कोई

 सभा नेता  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध
 प्रदान  तो  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।  वैसे  सद् विवेक

 या  सौजन्यता  के  नाते  कोई  सभा  नेता  से  भी  में  में  श्री  एस०  एस०  मोरे के  विचारों  से  सहमत

 परामर्श  कर  ले  तो  as  और  बात  है  परन्तु
 ह  हमारे  पास  संविधान  है  और  हम  संविधान

 के  अनुसार  ही  कायें  करेंगे  |  परन्तु  मैँ  एक  बात
 में  ऐसा  कोई  अधिकार  मानने  को  तय्यार

 नही ंहूं  ।
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  उदाहरण  बताये

 जायें  थो  उनके  विवरण  दिये  जायें  जिन  केਂ

 जहां  तक  इस  विषय  की  वैधानिकता का  आधार  पर  पक्षपात  का  आरोप  लगाया  गया

 प्रशन  में  कोई  मत  प्रकट  नहीं  करना  चाहता  है  अन्यथा  हम  अनियंत्रित  रूप  से  वादविवाद

 हूं  क्योंकि  यह
 काम  श्रीमान  आपका  हैं  ।  परन्तु  नहीं  कर  सकते  अब  तक  इतने  sat  में

 में  इतना  अवश्य  निवेदन  करूंगा  कि  इस  प्रकार  Ro,ooo  प्रश्न  तथा  सैकड़ों  प्रस्ताव  रखे

 के
 मामलों

 में  और  वह
 भी  जब  नौबत  यहां  गये  हम  उन  सभी  पर  कैसे  विवार  कर

 तक  आ  जाये  तो  उका  निपटारा  केवल  सकते  हैं  ।  में  यह  नहों  कहता  हं  कि  इस  test

 विधान  के  ही  दृष्टिकोण  से  नहीं  जाना  के  लिये  अनुमति न  दी  जाये  ।  परन्तु  यह

 चाहिये  ।  में  चाहता  हुं  कि  ऐसा  न  हो  कि  केवल  अवद्य  चाहता  g  fe  इस  सम्बन्ध  में  जो  स्पष्ट

 विधान  के  ही  दृष्टिकोण  से  चर्चा  चलती  रहे  उदाहरण  हैं  या  जो  विशेष  वितरण  हैं  जिनके

 और  जनता  के  भ्रम  दूर  न  होने  पावें  ।  इसलिये  आधार  पर  पक्षपात  फा  आरोप  ठगाया  गया

 मेरा  विचार  यह  है  कि  कोई  विधानिक  हैं  वे सभा  को  बतायें  जायें  ।  में  श्री  एस०  एस०

 रुकावट  न  जिसका  निर्णय  आप  ही  कर  मोरे  की  स  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  विशेष

 सकते  तो  जब  एक  बार  यह  अदन  उठ  ही  प्रक्रिया  का  उपबन्ध  किया  जा  चुका  है  इसलिये

 गया  टू  तो  सभा  का  हित  इसी  में  है  कि  इसका  इस  सभा  के  जो  प्रक्रिया  नियम  वह  लागू
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 हटाये जाने  के
 बारे

 में
 २१६६

 सकल्प

 नियमों  का  भाग  है  जिनमें  संकत्पों  के  लिए नहीं  होंगे
 ।  यह  तो  बहुत  ही  प्रचलित  प्रथा  है

 और  दंड  प्रक्रिया  संहिता  का  भी  नियम  हैं  उपबन्ध  दिया  गया  हूँ  ।  वास्तव  में  नियम

 कि  जब  किसी  के  विरुद्ध  कोई  दोषारोपण  किया  २१९  और  २२०  में  feat  समय  सीमा  का

 जाये  तो  उससे  सम्बन्धित  तिथियों  तथा  निर्देश  नहों  है  ।  क्या  किसी  माननीय  सदस्य  को

 विशिष्ट  घटनाओं  का  बताया  जाना  बहुत
 संकल्प  पर  अनिश्चित  समय  तक  बोलने  की

 आवश्यक है  ।  यह  भी  feat  दौ वारी पण  से  अनुमति  दी  साथ  ?  जहां  कड़ों  उपबन्ध

 नहीं  किया  गया  हे  वहां  नियमों  के  अवान कम  नही ंहै  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  स्पष्ट

 अन्य  बच चात  कि  वे  असंगत  नਂ
 आरोप  लगाये  जायें  और

 अनिधंत्रित  चर्चा
 न

 होने  दी  जाये  |  ५  किये  जाने  चाहियें  ।  प्रत्येक  दशा  के  लिए

 सभी  नियम  नहों  बनाये  गये  हें  ।  संकल्पों

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  संकल्प  के  बारे  संम्बन्धी  निम  प्रत्येक  अन्य  विषय  के  लिए

 में  यह  औचित्य  wet  उठाया  war  था  कि  नियम
 जोड़े  जायें  |  मुझे  उस  तर्क  में  कोई  बल

 ¢92(2)  और  £823)  के  अधीन  वह
 नहों  दिखायी

 पड़ता
 ।

 ग्राह्म  नहीं  उपनियम  (2)  के  बारे

 वे  विस्तार  या  उदाहरण  जिन  पर  इस  संकल्प  संविधान  के  अनुच्छेद  ९४  का  यह  दिखाने

 के  समर्थन  अथवा  अस्वीकृति  के  तके  आधारित  के  आदाय  से  faze  किया  गया  है  कि  कोई

 हो  सकते  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  आधार  प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  ।

 में  अध्यक्ष  का  यह  गतंव्य  अथवा  अधिकार  में  सभा  से  यह  पूछा  चाहता  हूं  किਂ  किसी

 है  कि  वह  प्रदान  को  स्वीकार  करे  अथवा  विशिष्ट  बात  के  अनुपेक्ष  अध्यक्ष  के  यहां

 अस्वीकार  करे  ।  जब  तक  उन  अस्वीकृत  होना  चाहिये  या  नहीं  ।  जिस  प्रकार  निर्वाचन

 farce  प्रश्नों  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट  नहीं  के  समय  कोई  तक  नहीं  प्रस्तुत  fet  जाते  हैं

 कि  जाता  हूँ  जिन  से  सभा  को  यह  aa  उसी  प्रकार  यह  निर्वाचन  क्रिया  के  विपरीत

 निकालने  के  लिए  कहा  जाय  कि  पक्षपात  के  हूं  और  ज्यों  ही  कोई  संकल्प  रखा  जाता  हैं

 कारण  तथा  अन्य  अनेक  कारणों  से  जो  उनके  wet  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  किया  जाता  हैं

 हटाये  जानें  के  लिए  आधार  बन  सकते  और  बहुमत  द्वारा  उन्हें  हटाया  जा  सकता  है  ।

 ऐसा  fear  गया  सभा  के  लिए  उन  विषयों  किन्तु  बाद  के  एक  अनुच्छेद  में  कहां  गया  है

 पर  विवार  करना  असम्भव  हूं  ।  अतः  यहं  कि  यदि  अध्यक्ष  चाहें  तो  वहू  का ये वाडी  में

 आवश्यक  है  कि  प्रश्नों  तथा  स्थगन  प्रस्तावों  के  भाग  ले  सकता  हे  ।  अतः  सभा  को  यह  विचार

 बारे  में  विशिष्ट  उदाहरण  दिये  जाय॑  जिनसे  करना  आवश्यक  है  कि  अध्यक्ष  को  किस  प्रकार

 आपत्तियों  का  उत्तर  feat  जा  सके  या  उनसे  हटाया  जाये  ।  जब  तक  वहू  यहं  न  जानें

 यह  अय  निकाला  जा  सके  कि  वह  पक्षपात  के  कि  उन्हें  किन  अभियोगों  का  उत्तर  देना

 दोषी  हैं  ।  उनके  लिए  उत्तर  देना  असम्भव  हैं  ।  अतः

 यह  एक  बात  हें  ।  साथ  ही  यह  तक  रखा
 नीय  सदस्य  कती  fata  पर  पहुंचने  के  पूर्व

 दोनों  ओर  ध्यान  दें  ।  अतः  यह  एक  महत्त्पूर्ण
 गया  था  कि  अध्यक्ष  को  पद  से  हटाने  के  सम्बन्ध

 आपत्ति है  |
 में  प्रक्रिया  नियमों  में  विशिष्ट  नियमਂ  Res

 और  २२०  रखे  गये  हं  और  जब  विशिष्ट
 श्री  राघवांचारी  ने  कहीं  था  कि  aq

 उपबन्ध  बनाये  गये  हें  तब  संकल्पों  के  बारे  में  पहले  ही  उसे  स्वीकार  कर  लिपा  हूँ  और  अब

 साधारण  उपबन्ध  लागू  नहीं  जानें  में  उस  निर्णय  को  बदल  नहीं  सकता  किन्तु

 चाहियें  ।  नियम  २१८  से  २२०  तक  उन्हीं  मेंने  उसे  अब  तक  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।
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 के
 बारे  में

 २१६८

 ba  Fd

 मेंने  केवल  उसे  क्रम पत्र पर  यहां  रखा  है
 जिससे  चर्चा  की  अनुमति  दूंगा  ।  माननीय  सदस्य

 कि  हमਂ  उसके  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  कर  निश्चित  तीन  चार  प्रश्न  यां  तीन  चार  स्थगन

 सकें  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  किस  प्रकार
 प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  रखें  जिनकी  ओर  वे

 ग्राह्म है  |
 सभा  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहते  केवल

 इसलिए  कि  शब्द का  प्रयोग  किया श्री  ato  जी०  देशपांडे  :  किन्तु

 आपने  मुझे  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  गय  अन्य  किसी  विषय  पर  जिसकी

 मेंने  भी  उस  संकल्प  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  ।  चना  अध्यक्ष  ने  अपने  कार्यकाल  में  की

 चर्चा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जायगी
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  सभी  सदस्यों  को

 में  इस  संकल्प  को  स्वीकार  करता हूं
 ।

 अनुमति  नहीं  दे  सकता  हुं  ।  जेब  मेंने  श्री  वी  ०
 अब  में  जानना  चाहता हं  कि  कितने  माननीय

 मिश्र से  बोलने के  लिए  कहा तब  श्री  एस०
 सदस्य  इसका  समर्थन  करते  हैं  ।

 एस०  मोरे  ने  कहा  था  किः  में  बोलूंगा  |  अतः
 श्री  के०  के ०  बसु

 :
 मेंने  सोचा  कि  वह  सब  की  ओर  से  बोलना

 आपने  कहा  कि  संकल्प  हमारे  प्रक्रिया  नियमों
 चाहते  हैं  ।  मेंे  श्री  राघवाचारी  को  भी  इस

 से  अर्थात्  नियम  १९१  से  आगे  वाले  नियमों
 से

 अवसर  पर  बोलने
 की

 अनुमति  दे
 दी

 है
 ।  अतः

 यह  कहना  बिल्कुल  गलत हूँ  कि  जब  तक  सभी  संचालित  होना  चाहिये  ।  प्रत्येक

 हस्ताक्षर  करन  वाले  व्यक्तियों  के  भाषण
 संकल्प  को  स्वीकार  fea  जाने  के  कुछ

 शर्तें  पुरी  करनी  होती  हैं  ।  किन्तु  मेरे  मित्र  श्री
 समाप्त  न  हो  मुझे  कोई  निर्णय  नहीं  देना

 चाहिये  |  में  इससे  सहमत  नहीं  हुं  ।
 राघवाचारी  को  उत्तर  देते  हुए  आपने  कहां  कि

 यद्यपि  मेंने  संक्रमण
 की  ग्राह्यता के

 सम्बन्ध
 में

 aa:  wa  तक  विशिष्ट  अभियोग  न  लगाये  पहले  से  कोई  fasta  नहीं  किया  है  परन्तु  में

 उससे  पव  सभा  का  दृष्टिकोण  जानना  चाहता
 यह  संकल्प  स्पष्ट  हैं  ।  नियम  बाह्य  है  |

 किन्तु  जैसा  कि  सभा  नेता  ने  कहा  है  कि  ऐसे  हूं  ।  क्या  मेँ  यह  कि  भविष्य  में  सभी

 संकल्पों  के  सम्बन्ध  में  ग्राह्यता  के  विषय  में
 गंभीर  मामले  के  विषय  में  वहू  इस  प्रस्ताव

 को  अस्वीकार  नहीं  करना  चाहते  हैं  में  भी  केवल
 निर्णय  देते  के  लिये  आप  इसी  प्रक्रिया  को

 अनुसरण  करेंगे  ?
 प्राविधिक  आधार  पर  इसे  अस्वीकार  करना

 नहीं  चाहता  हूं  ।  यह  एक  विचार  हूँ  ।  में  आगे  आपने  कहा  था  कि  निश्चित  तथ्य

 इस  प्रस्ताव  के  लिए  अनुमति  दे  रहा  हूं
 ।  यद्यपि  बताये  जाने  चाहियें  ।  एव  या  दो  प्रश्नों  के

 ag  भविष्य  के  लिये  पुरवाई  नहीं  फिर  सम्बन्ध  में  अध्यंक्ष  का  निर्णय  हमारे  fara  से

 भी  में  यह  निर्णय  देता  हूं  कि  यह  ऐसा  संकल्प
 first  हो  सकता  हूँ  क्योंकि  हम  जानते  हें  fF

 नहीं है  जो
 नियम  २१९  और

 २२०  के  अधीन  feat  विशिष्ट  प्रश्न  पर  मतभेद  होने  को

 आता  हो  जिसके  लिये  संकल्प  का  विशिष्ट  सम्भावना  हो  सकती  हँ  किन्तु  जब  अनेक

 तथा  स्पष्ट  होना  आवश्यक  हैं  ।  इस  meat  फर  अनुमति  नहीं  दी  गयी  तब  हमने

 यह  सोचा  कि  बह  हमेशा  ऐसी  नीति  का कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  और  इन  विशिष्ट

 बातों  की  ओर  ध्यान  दिलाने  के  लिये  इस  सरगम  कर  रहे  हैं  जो  सदन  के  के  विरुद्ध

 संकल्प  पर  बोलते  वाले  माननीय  सदस्य  उस  दशा  में  क्या  अपना  यह  Frarq  है

 प्रश्नों और  स्थगन  प्रस्तावों के  बारे  में  निश्चित  कि  हम  संकल्प  में  यह  उल्लेख  करें  किਂ

 तथ्य  प्रस्तुत  कर  ।  में  केवल  उन्हीं  विषयों  पर  अमुक  अमुक
 wet  के  लिए  अनुमति  नहों



 २१६९  अध्यक्ष के  १८  दिसम्बर  १९५४  पद  से  हटाये  जाने  के  बारे में  २१७०

 संकल्प

 गयी है  ;  और  इन  आधारों पर  ag  इस
 प्रकार  अथवा  अपराह्न  घोषित  किये  जाने  से  पूर्व

 सभा के  समक्ष  किया  जाय
 ।

 अतः  इस
 का व्यवहार कर  रहे  हैं

 ?  यदि
 इस  प्रकार  आप

 निर्णय  दें  तो  में  उसे  अन्य  सभी  संकल्पों  पर  संकल्प  के  सम्बन्ध  कि  उसे  स्वीकार  किया

 लागू  करूंगा  ;  और  उस  दला  में  हमਂ  नहों  जाय  अथवा  न  feat  में  सभा  के  दोनों

 जानते  कि  भविष्य  में  किस  प्रकार  संकल्प  प्रस्तुत  ओर  के  दृष्टिकोण  जानना  चाहता  था
 ।

 मेरे

 किये  जायेंगे  sate  ae  संकल्पों अथवा  माननीय  fea  जानते  हैं  कि  बिना  निश्चित

 स्थगन  प्रस्तावों के  बारे  में  कुछ  निश्चित  रूप  अभियोग  लगाये  किसी  मुकदमे  को  हम

 हूं  और  यह  एक  नयी  प्रक्रिया  हैं  ।  आपने
 चला  नहीं  सकते  हैं  ।  यह  कहना  नितान्त

 ठीक  आधार  पर  यह  संकल्प  अस्वीकार  नहीं  आवश्यक  कि  अमुक  अमुक  अभियोग  हैं  ।

 किण  है  किन्तु  आपने  जो  विचार  प्रकट  किया  aa:  इन  परिस्थितियों  में  यह  आवश्यक  हैं

 है  उससे  नियमों  के  निबंधन  पर  बुरा  प्रभाव  क  प्रश्नों  अथवा  स्थगन  प्रस्तावों  के  विषय  में

 पड़ेगा  |  हम  चाहते  हैं  कि  आप  सारी  तीन  था  चार  घिदिष्ट  बातें  सामने  रखी  जायं

 स्थिति को  स्पष्ट  करें  1  जिन  पर  कि  चर्चा  की  जा  सके  और  जिनका

 उत्तर  दिया  जा  सके  प्रथम  बोलने  वाले

 पंडित  एस०  सी ०  मिश्र
 माननीय  सदस्य  उन  बातों  को  प्रस्तुत  करें

 :
 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  यदि  यह  जिससे  नि  सभा  का  ध्यान  उनकी  ओर  आकृष्ट

 संकल्प  स्वीकृत  ही  जाय  तो  आप  दो  या  तीन
 किया जा  सके  ।

 दिन  के  स्थगन
 की

 अनुमति  दें  जिससे  कि

 सारी  सभा  को  वह  विशिष्ट  तथ्य  ज्ञात  हो  जायं  किसी  अन्य  दिन  के  लिये  सभा  के  स्थगित

 जिन  के  विषय में  आरोप  लगाये  गये  हें  और  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों

 माननीय  सदस्य  तैयार  होकर  आ  सकें  ।  को  १४  दिन  की  अवधि  प्राप्त  थी  और  जय

 कई  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।  बीच  उन्हें  इन  सभी  विषयों  पर  सोच  लेना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  Fo  के ०  बसु  चाहिये  था  ।  यदि  अनुमति  दी  गई  तो  में

 नें  दो  बातें  रखी  हैं  ।  संकल्प  की  ग्राह्यता  के  चाहता  हुं  कि
 आज

 सायंकाल  इस  संकल्प  पर

 विषय  में  जब  मेंने  कहा  था  कि  मेंने  उसे  अभी  चर्चा  हो  और  इसे  अज  ही  समाप्त  कर  दिया
 ह

 रविवार  नहीं  किया  तो  में  कुछ  स्पष्ट  करण  जाय  |  यह  हू
 :

 चाहता था  और  इसलिए  मेंने  समर्थक  सदस्यों
 यह  स्थगन  प्रस्तावों

 को  खेड़े  होनें  और  सभा  का  नेतृत्व  करने  के

 लिए  कहा था  ।  भविष्य में  सभी  संकल्पों

 पर  सहमति  प्रश्नों  को  अस्वीकार

 आदि  के  बारे  में  सभा  के

 के  ग्राह्यता  के  लिए  यहां  लाने  कीਂ  आवश्यकता
 अध्यक्ष के  आचरण  पर  विचार  करने

 नही ंहैं  ।  नियम  28 2(2)  के  अधीन  माननीय  पर  यह  समझती  हैं  कि  उन्होंने  सभा
 अध्यक्ष  उनके  लिए  अनुमति  न  देने  का

 पुरा  पुरा  अधिकार  किन्तु यह  संकल्प  उस
 के  सभी  वर्गों  का  विश्वास  प्राप्त

 करने  के  fet  आवश्यक  निष्पक्ष

 प्रकार  का  नहीं  अतः  में  उसे  अस्सी  कार  करना  रवैया  बनाये  रखना  बन्द  कर  दिया

 नहीं  चाहता  था  यद्यपि  अनेक  माननीय  सदस्यों
 हैं  ;  कि  अपने  पक्षपातपूर्ण wa  के

 के  भाषण  सुनने  के  बाद  मेरी यह  राय  थी  कि  कारण वह  सभा  के  सदस्यों  के

 वह  अधिक  स्पष्ट  और  ठीक  होना  चाहिये था  अधिकारों  का  ध्यान  नहीं  रखते

 इन  परिस्थितियों  में  यह  परिवाद  नहीं  और  त  अधिकारों  का  हनन

 हो  सरकता हूँ
 कि  प्रत्येक  संकल्प  को

 ग्राह्म
 करने  वाल्ली  घोषणायें  और  निपुण
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 संकल्प

 देते  हूं  ;  कि  वह  सभी  विवादग्रस्त
 श्री  जवाहरलाल नेहरू  ४  आप  उसे

 मामलों  में  संसद  के  दूसरे  सदस्यों  ३--३० पर  रख  सकते  हैं

 द्वारा  दी  गयी  सूचना  के  मुक़ाबले  में  श्री  में  यहं  बताना
 सरकारी

 .
 प्रवक्ता  बात  का  खुला

 चाहता  हूं  कि  यह  एक  बहुत  गम्भीर
 विषय

 समर्थन  करते  कि  इन  सब  कार्यों

 से  इस  सभा  का  कार्य  उचित  रूप  से
 हैं  ।  प्रधान  मंत्री  ने  भी  इसे  अत्यन्त  गम्भीर

 विषय  बताया  है  ।  किन्तु  मुझे  इस  बात  पर
 संचालन  करने  के  लिये  और  जनता

 की  शिकायतों को  अच्छी  तरह  प्रकट
 आइटम  होता  हैं  कि  वे  इसे  डेढ़  घंट  में  ही

 निपटाना  चाहते  हें  ।  हम पुरे एक  दिन  की

 करने  के  लिये  खतरा  पैदा  हो  गया

 और  इसलिए  सभा  संकल्प  करती  है

 चर्चा  चाहते  हें

 कि  उनको  उनके  पद  हटा  दिया  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अभी  तक  इस

 जाये  1.0
 संकल्प  से  हम  को  इस  बात  की  कोई  सूचना

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  नहीं  है  कि  कौन  से  विषय  प्रस्तुत  किये  जाने

 वाले  हैं  |  में  समझता  हुं  कि  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  संकल्प  को

 तीन  चार  बातें  स्थगन  प्रस्तावों के  सम्बन्ध  में

 प्रस्तुत  करने  की  अनुमति दे  दी  गयी  है  ।  सभा
 तीन  चार  बातें  कही  जायेंगी  ।  मे  इस  संकल्प पर

 इस  संकल्प  पर  ४  बजे  चर्चा  करेगी  ।
 हस्ताक्षर  करने  वाले  प्रत्येक  माननीय  सदस्य

 श्री  राघवाचारी  नियमानुसार  जब
 को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूँ  |  अतः

 प्रत्येक  दल  के  सदस्यों
 की

 संख्या  के  अनुसार कोई  प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  जाता  है  तो  पर्याप्त

 संख्या  होनें  पर  अध्यक्ष  महोदय  चर्चा  के  समय  दिया  जाएगा  |  अतः  यदि एक  घण्टा

 प्रस्तावक  के  लिए  और  उत्तर  के  लिए  पर्याप्त
 लिये  ve  दिन  निर्धारित  करते  हैं  ।  इस  का

 यह  aa  नही ंहै  कि  चर्चा  उसी  दिन  हो  ।  नं  at  और  यदि  अन्य  सदस्य  भी  उसमें  भाग

 अतः  चर्चा  के  लिये  कोई  और  fer  निर्धारित  लेना  चाहें तो  डेढ़  घंटा  पर्याप्त हो  सकता है  ।

 सभा  इस  संकल्प पर  ३-३०  पर  चर्चा  प्रारम्भ न  कि  आज  ही  का  दिन  |
 करेगी  |  में  इस  बात  से  सहमत नहीं  हुं  कि  चर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  आवश्यक  नहीं  किसी  अन्य  दिन  होनी  चाहिये  |  यह  एक  गम्भीर
 a
 "  ।  में उसे  आज  ३  बजे  लूंगा ।  विषय  हैं  और  १४  दिन

 की  सुचना
 दी

 जा

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  में  आपका  चुकी है
 |

 ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  कर  सकता  हुं  कि  हमें
 श्री  ह  आपके  निर्णय  देने  के  पर्व  क्या

 पहले  समय  नियत  करना  होगा
 ।

 जब  तक  में  यह  बता  सकता  हुं
 कि

 स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए

 हमें यह  न  मालूम  हो  कि  कितना समय  हमें  भी  हमें  ढ़ाई  घंटे  मिलते  हैं
 ?

 यह  एक  बहुत

 दिया  हमारे  लिए  इस  पर  चर्चा  करना
 महत्वपूर्ण  विषय  है

 ।  हम  उसे  डेड़ घंट  में

 किन हैं  ।  कैसे  निपटा सकते  हें  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  यदि  आप

 1  हमें  डेढ़  घंटा  मिल  सकता  हैं  ।
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  में  आपका

 ध्यान  नियम  ८.१  की ओर  आर्कषित  करता  हूं  ।

 यद्यपि  यह  संकल्प  इस  विशिष्ट  रूप  में  रखा संसद  मंत्री  (sit  सत्यनारायण

 /  चर्चा ४  से  ६  बजे तक  गया  फिर  भी  यह  एक  प्रकार  का  स्थगन
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 बारे में  संकल्प  अन  मांगें--तरां श्र

 प्रस्ताव-निदा  का  प्रस्ताव  ही  है  ।  यदि  हम  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  के  लिए  १४

 उसे  स्थगन  प्रस्ताव  के  जैसा  ही  समझें  तब  भी  दिन  की  सूचना  दी  गयी है  और  उसके  बाद

 नियम  ८१  के  अन्तर्गत  कम  से  कस  ढाई  घंटे  यह  रखा  गया  है  ।  मझे  बिस्वास हैं  कि  जिन

 तो  नियत  किये  जाने  चाहिये  ।  किन्तु  सदस्यों  ने  सुचना  दी  है  उन्होंन  पूरा  पुरा

 यह  संकल्प
 स्थगन  प्रस्ताव  से  कहीं  अधिक  निश्चय  कर  लिया  अन्यथा  उत्तरदायी

 हू  ।
 व्यक्तियों  ने  हस्ताक्षर  न  fed  होते  ।  फिर

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  में  चर्चा को

 सभा  को  और  दूसरे  कार्य  भी  करने  जिनके

 लिए  समय  निकालना  अब  समय  नहीं  है
 सीमित  नहों  करना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक

 कि  प्रस्तावक  यह  कहें  कि आपको  अधिक  समय

 मेरा  सम्बन्ध  है  आप  एक  सप्ताह  तक  चर्चा

 कर  सकते
 देना  चाहिये  क्योंकि  हम  तैयार  नहीं

 )
 अन्य  सदस्यों  ने  इसकी  मांग  नहीं  की  है  ।  इन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  इस  संकल्प  परिस्थितियों  सें  इसके  एक  गम्भीर  विषय  होने

 पर  चचा  ३-३०  पर  प्रारम्भ  करेगी  और  ५-३०  के  कारण  इस  पर  आज  ही  ~3R 0  से  ५-३०

 के  बीच  चर्चा  की  जायेंगी  । पर  समाप्त  करेगी  |  जहां  तक  इस  विषय

 का  सम्बन्ध  ह  दो  घंटे  पर्याप्त  अब  प्रारम्भ

 म॑  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  को  विरोधी
 शी  राघवाचारी  :  मेंने  अपने  लिए  यह

 नहीं  कहा  कि  में  तेयार  नहीं  हूं  बल्कि  इसलिए दल  में  किसी  प्रवक्ता  को  या  सभा  के  नेता  को

 Ro  या  २५  मिनट  मिलेंगे  और  बाकी  प्रत्येक
 कि  सबके  के  लिए  पर्याप्त  समय  होना  चाहिये  |

 माननीय  सदस्य  को  १५  मिनट  मिलेंगे  ।  मेरी  श्री  ato  पी०  नायर

 माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना  किं  ये  चर्चा  में
 समय  निर्धारित  करने  में  साधारण  प्रथा  यह

 होती  ह  कि  सभापति  सभा  के  नेता  से  आप बहुत  शान्त  और  विचारवान  रहें  ।

 जाए ं)
 चारिक  अथवा  अनौपचारिक  रूप  से  परामर्श

 करना  है  ।  सभा  के  नेता  ने  यह  स्पष्ट  कहा  है

 श्री  ए०  के०  गोपालन  कि  वह  इस  पर  एक  सप्ताह  तक  चर्चा  करने  के

 मेरे  विचार  से  दो  घंटों  का  समय  पर्याप्त  नहीं  लिए  तैयार  ।  अतः  मेरा  निवेदन  हं  उसे

 हैं  क्योंकि  संकल्प  पर  हस्ताक्षर  करने  वाले  दृष्टि में  रखते हुए  आप  अपने  निर्णय  में  कुछ

 व्यक्तियों में  प्रत्येक दल  के  कम  से  कम  कुछ  सुधार  कर  के  कुछ  अधिक  समय  दें
 ।

 सदस्य  हँ
 और

 दुसरी  ओर  के
 भी

 कुछ  सदस्य
 १९५४-५५  के  लियें  अनुपूरक

 बोलना  चाहेंगे  ।

 अनुदानों  की  मांगें--आं
 प्र

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दलों  के  नेताओं  के  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  sy

 अतिरिक्त अन्य  सदस्य  न  बोलें  ।
 राज्य  से  सम्बन्धित  अनुपूरक  अनुदानों  की

 थ्री  राघवाचारी  :  नियमों में  यह  निश्चित
 मांगों  पर  विचार  करेगा  ।  इसके  पश्चात्

 रूप  से  कल्पना  की  गयी  है  कि  दस  दिन  के  भीतर  सभा  परिसीमन  आयोग

 कोई  दूसरा  दिन  निर्धारित  किलो  जा  सकता  294.0  पर  चर्चा  करेगा  ।

 ।  आप  उसे  आज  ही  निपटान ेके  बजाय  श्री  राघवाचारी  )  :  में  केवल

 नियम  की  मूल  कल्पनाओं  को  लें  ।  किन्तु  दो  बातों  की  ओर  निर्देश  करना  चाहता  हं  ।

 मन्त्रालय  ने  ate  निवासियों  का  समर्थन ऐसा  प्रतीत  होता  हू  कि  आप  इसका  तुरन्त  ही

 निपटारा करना  चाहते  हैं  ।  प्राप्त  करने  के  लिये  जल्दी  में  करोड़ों  रुपये  की
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 लागत  की  इतनी  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  देता  है  ।  देहातों  में  विद्युत  शक्ति  का  विस्तार

 अपन  आप  को  विरुद्ध  कर  दिया  है  जिनको  करने  का  कार्यक्रम  बनाने  से  पव  सरकार  को

 वह  एक  तो  क्या  दो  कार्यकालों  में  भो  इस  कठिनाई  का  हल  सोचना  चाहिये  था  और

 कवित  नहीं  कर  सकता  है  ।  इस  हड़बड़ी  तथा  एक  ही  प्रकार  की  शक्ति  के  दिये  जाने  की

 जल्दी  में  मंत्रालय  ने  छोटी  सिचाई  योजनाओं  व्यवस्था  करनी  चाहिये  थी  ।  हमारे  राज्य  की

 को  बिल्कुल  भुला  दिया  है  ।  छोटी  सिंचाई  जनता  और  विशेष  कर  किसान  निधन  हैं

 और  उनके  लिये  बार  बार  अपनो योजनाओं  को  अवस्यकता  तथा
 उपयोगिता

 के  सम्बन्ध  में  अधिक  तर्क  करने  की  पम्पों  आदि  को  बदलना  प्रायः  असम्भव  हैं  ।

 कता  नहीं  हूं  क्योंकि  एक  तो  उन  पर  लागत
 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  समूचे  राज्य  में

 अधिक  नहीं  आयेगी  और  दूसरे  उनके  परिणाम  एक  ही  प्रकार  की  अर्थात्  ५०  साईदास

 भी  after  ही  हमारे  सामने  आ  जायेंगे  ।  वाली  विद्युत्  शक्ति  ही  प्रदाय  की  जाये  ।  इससे

 में  विद्या  afra-faearz  के  कार्यक्रम  को  रोक

 आधा  देश  के  उन  भागों  में  जहां  वर्षा  का
 देने  का  आग्रह  नहों  कर  रहा  अपितु  में  तो

 औसत  २०  इंच  हैं  प्राचीन  राजाओं  ने  तालाब
 चाहता  हुं  कि  यह  कार्य  और  भी  शीघ्रता  से

 बनवाने  की  नीति  अपनाई  थी  ।  उनमें  वर्षा
 किया  जाये  |

 कं  जल  इकट्ठा  होता  था  और  बेकार  नहीं
 दूसरी  बात  में  सामान्य  प्रशासन  के

 बहने  दिया  जाता  था  |  सरकार  को  सर्वप्रथम

 इन  छोटी  योजनाओं  जिनकी  लागत
 सम्बन्ध  सें  कहना  हूं  ।  मद्रास  से  विभिन्न

 १०००  रुपये  से  अधिक  नहीं  मुख्य  कार्यालयों  का  अन्य  स्थानों  पर

 नहीं  पर  विचार  करना  ऐसा  करने  से
 स्वरण  प्  समय  अनन्तपुर  की  पूर्ण  रूप  से

 सिंचाई  कायें  को  बहुत  न्रश्नय  मिलेगा  ।  ऐसा
 उपेक्षा  कर  दी  गई  है  ।  वहां  केवल  एक  पुलिस

 afar  कालिज  अन्यथा  उसकी  सर्वथा
 नहीं  किया  गया हैं  ।  इसके  विपरीत  १००

 उपेक्षा कर  दी  गई  हैं  ।  मेरा  निवेदन है  कि  इसे
 करोड़  था  १५०  करोड़  रुपये  की  लागत  की

 समस्या  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया
 परियोजनाओं  के  प्रारम्भ  किये  जाने  की

 जाना  चाहिये  ।

 घोषणायें की  गई  यह  घोषणा

 तर  विज्ञापन  के  लिये  ही  हैं  कोई  शीघ्र  अब  में  वह-निर्मित  wear  उच्च

 शाम  प्राप्त  करने  के  लिये  नहीं  हूँ  ।  लय  की  बात  लेता  जब  Ay  विधेयक  इस

 सभा  में  विचाराधीन  में  ter  बात  का

 दुसरी  बात  में  विद्युत  शक्ति  के  सम्बन्ध  प्रयत्न  किया  ar  कि  विधेयक  यें  एक  खंड  ऐसा

 गें  कहना  चाहता  था  ।  में  सरकार  की  इस  रखा  जाये  जिसके  अनुसार  सरकार  तथा  उच्च

 न्यायालय  को  Tiel  राज्य  में  किसी  भी  स्थान नीति  की  कि  विद्युत्  शक्ति  गांवों  और  देहातों

 तक  में  उपलब्ध  सराहना  करता  इन  पर  डिवीजन  बंच  स्थापित  करने  का  अधिकार

 योजनाओं  क्रो  बास्तविक्र  रूप  देने  में  दो  प्राप्त  मेरा  उद्देश्य  यह  था  कि  लोगों  को

 नाइयों  सामने  जाती  हैं  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कॉफ़ी  व्यय  करके  एक  ही  स्थान  पर  न  आना

 fy  जितनी  विद् यत कट्ट  शक्ति  हमारे  राज्य  में  काम  पड़े  ।  में  जिस  बात  ar  निर्देश  कर  रहा  हूं

 म  अपची हूं  उसका  अधिकांश  भाग  हमें  समी  उसकी  ओर  में  माननीय  गृह-कार्य  उपमंत्री

 बर्ती  way  राज्य  से  क्रय  करना  पड़ता  है  |
 का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  ।  यह  मामला

 मैसूर  राज्य  हमें  दो  प्रकार
 की

 विद्युत  शक्ति  x  न्यायालय  के  विशेष  अधिकार  के  अन्तर्गत
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 को  माँगें-आं घन

 आता  मंतूर  जैसे  अधिक  जनसंख्या  वाले  लागत  ६  करोड़  रुपये  होगी  i.

 नगर  में  लाखों  रुपये  खर्च  करके  उच्च  तुंगभद्रा  परियोजना  से  कुर्तुल  को  सबसे  अधिक

 लग  के  भवन  तथा  न्यायाधीशों  के  निवास  लाभ  हुआ  है  ।  इसके  अतिरिक्त  राजधानी

 स्थान  बनाने  की  अपेक्षा  अनन्तपुर  में  उच्च  बनाए  जाने  के  कारण  भी  वहां  बहुत  sina

 न्यायालय  की  एक  डिवी  ज़न  बेच  क्यों  न  हुई  बिजली  पानी  इत्यादि

 पित  की  जाये  ।  sz  नगर  रायलसीमा  का
 पर  लाखों  रपये  खर्च  हो  चूके  आज  पूल

 केन्द्र  हैं  और  इससे  यहा  को  जनता  को  भी  एक  अतीव  सुन्दर  नगर  का  रूप  धारण  किए

 काफी
 सुविधा  रहेगी

 ।  यह  सिद्धान्त  संघ
 हुए  है

 |

 सरकार  द्वारा  माना  चुका  है  और
 एक  सदस्य  ने  कहा  हैं  सरकार  रिश्तों

 श्राविका-को चीन  उच्च-न्यायालय  स
 ~*~

 को  ऋण  नहीं दे
 लो  जे
 र  शर

 सम्बन्धित विधेयक  में  किसी  अन्य  स्थान
 ि ग्तु  हमें  पता

 चलता

 है  कि  इसमें  दोष  सागर  का  नहों  हैं  वरन
 पर  उच्च  न्यायालय  की  डिवीज़न  बेंच  के

 एसे  लोगों  बंग  हूं  जो  ऋण  सम्बन्धी  योजना  के

 स्थापित  किए  जातें  का  उपबन्ध  किया
 विरोध में  है

 गया  था  निवेदन  है  कि

 कृप्पुस्व! पी  समिति  के  प्रतिवेदन  की
 श्रान्त  उच्च  न्यायालय  की  एक  डिवीजन

 कार्यान्वित  हो  जानी  थी  किन्तु  दुर्भाग्यवश
 बेंच  अनन्तपुर में  स्थापित  की  जाये

 विधान  सभा  भंग  हो  जाने  कारण  न
 इस  के  लिए  विधान  सभा  की  स्वीकृति

 हो  सका  ।  सरकार  आलस्य  अथवा  उपेक्षा
 नहीं  और  इसके  लिए  कोई  जन

 सें  काम  नहीं  ले  रही  हैं  और  उन्हें  AVE  राज्य

 श्रात्दोलन  करने  की  ही  आवश्यकता है  के  हितों  का  पुरा  ध्यान  रहता  है  ।  मुझे  इस  वात

 यह  तो  केवल  उस  सिंद्धान्त  जो  सरकार
 से  प्रसन्नता  है  कि  तुंगभद्रा  उच्चस्तरीय  नटर

 द्वारा  पहले  हो  स्वीकार  किया  जा  चुका
 को  प्रथम  Taal  यो ञ  at  में  सम्मिलित

 विस्तार  भान  2  |  Mey  सरकार  तथा
 किया  जा  रहा है

 ।  इस  नहर  के  बनने  से  वहीं
 आधा  उच्च  न्यायालय  द्वारा  यह  कार्य  बड़ी

 के  लोगों  का  एक  पुराना  पूरा  होगा  ।
 सरलता  से  विश्वा  जा  संतों  ।

 गत  चालीस  वर्ष  से  रायलसीमा  के  लोग  इसके

 श्री  लक्ष्मीना  आर्य  लिए  आन्दोलन  करते  रहे  इस  समय  यह

 राज्य  के  लिए  अनुदान  की  मांग  ar  समर्थन  क्षेत्र  सिचाई  के  लिए  मात्र  वर्षा  पर  ही

 करते हुए  में  विपक्ष  के  कुछ  सदस्यों द्वारा  निर्भर  है  ।  यदि  वहां  fvare  की  उपयुक्त

 प्रस्तुत  कटौती  प्रस्ताव  का  विरोध  हूं  व्यवस्था  हो  सके  तो  वहां  की  भूमि  बहुत

 में  आंध  के  प्रशासन  और  वहां  सम्पन्न  जाऊ है  और  उसनें  बहुत  अच्छी  उपज  हो

 हुए  विवाद  के  साधनों  के  बारे  में  कुछ  कहना  सकती  इस  नहर  के  खुलने  से
 करई  क्षेत्रों  में

 चाहता  हुं  ।  विपक्षीय  दल  के  कुछ  सदस्यों  ने  पीनें  के  पानी  सम्बन्धी  वर्तमान  तंगी  भी  दूर

 आंध्र  राज्य  के  प्रशासन  की  निन्दा की  है  और  हो  जाएगी  ।

 कहा  हैं  कि  सिचाई  के  साधनों  के  वारे  में  कर्नल  रायल  सी  मा  में  बिजली  की  व्यवस्था  करने

 जिले  की  उपेक्षा  की  गई  यह  आलोचना
 के  लिए  आंधी

 सरकार  बधाई  की  पात्र है  ।
 निराधार  और  अनुचित  हैं  |

 उन्होंने  इसके  लिए  कई  एक  ताप-विद्युत्  केन्द्र

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  सम्बन्धी  स्थापित  कर  दिए हुए  विशेषकर  कादिरी

 पुस्तिका  से  पता  चलता  हूँ  कि
 आंध्र  सरकार  और  धर्मवीर  में  तो  ३०  और  Yo.

 ba
 Rover नने  2७  ऐसे  काम  हा  स्थान  की  दिनों में  ही  स्थापित  हो  गए  थे
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 मांगें-आं श्र

 मुझे  खेद  है  कि  मेरे  अपने  ताल्लुक  सें  आध्य-प्रतिनिधियों  के  दृष्टिकोण  को  उचित

 निगम में  और  मेरे  ज़िले  के  एक  और  ताल्लुक  प्रकार  से  समझ  नहीं  सकेंगे  ।

 मुर्गी  सराय  में  अभी  तक  बिजली  की  व्यवस्था  श्री  एम०  सी०  शाह  :  सिंचाई  और

 नहीं  की  जा  सकी  हैँ  |  यह  दोनों  ताल्लुक  विद्युत  मंत्रालय  भी  इसके  सम्बन्ध  में  बहुत

 अवस्था  में  और  इसी  लिए  इनकी  कुछ  न  कह  सकेगा  |  हम  इस  चर्चा के  नोट

 लेकर  आंधी  सरकार  को  भेज  देंगे  | इस  प्रकार  उपेक्षा  की  गई  है  ।

 आंध  में  ५  लाख  कुएं  और  १२  लाख  श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  मांग  संख्या  ३४

 तालाब  हैं  और  प्रांजल  सरकार  ने  अनेक  तालाबों  के  पृष्ठ  ७
 पर  हीन  क्षेत्रों  को  सुधारने  के  विषय

 की  मुरम्मत  का  काम  आरम्भ  कर  रखा  है  ।  में  कई  योजनाएं  दी  गयी  हें  ।  से  इन

 इसी  प्रकार  उन्होंने  बहुत  सी  लघु  सिंचाई  योजनाओं  का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  ये

 योजनाएं  भी  चालू  की  हें  ।  उन  क्षेत्रों  का  पर्याप्त  सीमा  तक  सुधार

 जेसा  fe  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  इनमें  से  कुछेक  योजनाओं  के  बारे  में

 चारी  ने  कहा  हैं  अनन्तपुर  में  उच्च  न्यायालय  मैं  सरकार  को  सचेत  कर  देना  चाहता  हूं  ।

 का  एक  डिवीजन  बैच  होना  आवश्यक  हैं  ।  करेंगी  जलाशय  के  निर्माण  के  लिए  लगभग

 (४,  ६६,०००  पये  के  खर्चे  का  अनुमान चित्तूर  में  विश्वविद्यालय  है  और  कर्नूल  को

 राजधानी  बना  दिया  गया  है  किन्तु  कुप्पा
 लगाया  ह्  यह  जिले  में  ३,००० या  ४,०००

 भर  अनन्तपुर  के  लिए  अभी  कुछ  नहीं  किया  एकड़  भूमि  का  जल-सिंचनਂ  करेगा  ।  तो  इसका

 गया ।
 अर्थ  यह  हैं  कि  are  सरकार  ने  सिचाई  की

 क  क  ~  व्यवस्था  वाली  पंजीबद्ध  १०,०००  एकड़ तिरुपति  में  वेंकटेश्वर  विश्वविद्यालय  की
 जए

 स्थापना  आंध्र  सरकार  ने  एक  अत्यन्त  भूमि  २,०००  एकड़  टी०

 भूमि
 की

 ओर  ध्यान  नहीं  दिया प्रशंसनीय  काम  किया  किन्तु  वहां  कुछ

 विशेष  प्रकार  के  पाठ्यक्रम  चलाए  जाने  चाहिएं
 है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  इस  के  विषय  में

 अच्छी  प्रकार  से  जांच  करे  ।  सम्भव है  कि जो  वाल्टेयर से  भिन्न  हों  ।
 प्राक्कलन  तैयार  करते  समय  ठेकेदारों  के  हितों

 श्री  राहुल  रेड्डी  :  में
 कोही  दुष्टि  में  रखा  गया  हो  ।  अतः  में  चाहता

 अपना  ध्यान  उन  दो  कटौती  प्रस्तावों  के
 हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  अपने  पदाधिकारी

 विषय  पर  ही  केन्द्रित  करना  चाहता  हूं  जिनकी
 नियुक्त  करे  और  आनि  सिंचाई  विभाग  के

 सूचना  मेंने  दी  है  ।  किन्तु  सिंचाई  मंत्रालय  का
 सहयोग  से  ऐसी  जांच  करने  का  प्रयत्न

 प्रतिनिधि  यहां  उपस्थित  नहीं  है  ।  जिससे  केन्द्रीय  सरकार  के  इस  धन  का

 ट्रक  मांगों  के  समय  मंत्रियों  का  यहां  रहना  an  उचित  लाभ  उठाया  जा  यके  और  काय

 आवश्यक है  भी  शीष्यातिशीष्य  पूर्ण  किया  जा  सके  |

 राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्री
 Fo  सी ०  नहर  के  नवीकरण  के  लिए

 एस०  सी०  :
 ये  आर्य  के  लिए  ३,००,०००.  रुपये

 की  राशि  रखी  गयी  है  ।

 पूरक  मांगें  और  उसके  for  हम  उपस्थित  खोसला  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  तीन

 ia
 करोड़  रुपया  लगा  कर  नेल्लोर  जिले  के  लिए

 रामचन्द्र  रेडडी  :  माननीय  वित्त  दो  नई  नहरों  को  भी  पानी  दिया  जा  सकता

 कुछेक  fate  सिंचाई-युवाओं  के  सम्बन्ध  हैं  ।  मुख्य  इंजी  नियर  का  यह  विचार  है  कि
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 नवीकरण  के  उपरान्त  भी  यह  नहर  ६०००  fernthat  के  निर्णय  लिस  के  मामले
 के

 क्यूसेक
 से  अधिक  जल  नहीं  दे  परन्तु  विरुद्ध  जा  रहे  और  पुलिस  ऐसा  अनुभव

 करती  है  कि  अब  मामले  चलाने  का  कोई केन्द्रीय  सरकार  व्यर्थ  में  ही  इस
 की

 क्षमता

 ६०००  क्यूसेक  से  अधिक  बढ़ाने  की  आशा  कर  लाभ न  अतः  अनेकों  शिकायतों की  ओर

 रही है  ।  मेरा  सुझाव  कि  इस  पर  ध्यान  ही  नहीं  दिया  जाता  |  यह  एक

 ६  करोड़  रुपय  की  राशि  जो  संभवतः  जनक  स्थिति  है  ।  अतः  नये  पुलिस

 रियों को  ऐसा  प्रशिक्षण दिया  जाये  कि  वे ८  करोड़  तक  पहुंच  सकती  है  व्यर्थ  में  व्यथ

 करने  के  स्थान  पेनार  नदी  की  सीमा  पर  बिना  मिसी  प्रकार के  लोभ  लालच के  ठीक

 जलाशय  बनाया  जाएं  |  आत्म  के  प्रकार  से  अपना  क्ेंव्य  निभा  सक  |  अतः  यह

 अत्यावश्यक  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसकी श्री  त्रिवेदी  ने  भी  इस  सोभा सिला  परियोजना

 की  स्थिति  का  निरीक्षण  किया हैं  और  वे  उससे  ओर  ध्यामਂ  दे  और  वहां  पर  ऐसे  ढंग  अपनाए

 प्रभावित  हुए  हूं  ।  अतः  के०  सी०  नहर  पर  जिससे  वहां  का  प्रशासन  सुधर  सके  और

 लगाए  जाने  वाली  राशि  इसी  परियोजना  में  श्ञान्ति  की  व्यवस्था  स्थिर  हो  सके  |

 प्रवक्ता  की  जा  सकती  ह  और  इस  पर  दस
 श्री  एम०  सी०  काह  :  इसके

 करोड़  से  अधिक  व्यय  नहीं  आएगा  ।  अतः
 बारे में  मुझे  कुछ  अधिक  नहीं  कहना  है  ।  मेंने

 मेरा  सुझाव  है  वि  लगभग  दसਂ  लाख  एकड़
 समझा था

 कि  अनुदानों  की  अनुपूरक
 भूमि  को  जल  देने  की  दृष्टि  से  इस  परियोजना

 मांगें  केवल  एक  विशेष  खर्च  के  सम्बन्ध  में
 को  अवश्य  ही  कार्य  रूप  में  परिणित  करना

 हैं  जिस  के  लिए  कुछ  धन  संचित  निधि  से

 चाहिए
 प्राप्त  करना है  ।  परन्तु  राष्ट्रपति  के  नियम  के

 नेलूर  ज़िले  में  दो  नहरों  को  पानी  देने  अनुसार  हमें  ये  मांगें  सजदा  के  सम्मत  रखनी

 के  हेतु के०  सी०  नहर  के  सुधार  के  बारे  पड़ी  2,  और  मेंने  समझा  था  कि  इन

 मेरा  यह  बिचार  हैं  कि  जब  तक  ऊपर  से  किसी  मांगों  के  व्याख्यात्मक  नोट  इतने  विस्तृत  हैं

 fear  प्रकार  से  पाती  का  संभरण  न  हो  तब  कि  और  अधिक  जानकारी  देने  को  कोई

 तक  इन  दो  नहरों  का  कोई  लाभ  न॑  होगा  ।  विशेष  आवश्यकता  न  होगी  ।

 इसके  अतिरिक्त  में  aver  की  पुलिस  के  नीति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रश्न  उठाए
 विषय  में  कुछ  कहना  चाहता हं

 ।  आधा  में  गए  और  हमने  बड़ी  उचित  समझा  दै  कि

 wa-fayey  असफल  सिद्ध  हुआ है  |  इस  रान्ना  सरकार  का  एक  उच्चाधिकारी  ery

 निषेध  का  वहां  की  पुलिस  पर  बहुत  बुरा  प्रभावਂ  लिया  इस  सभा  में  उठाए  गए  सभी

 पड़ा  है  ।  वहां  के  पुलित्-निरीक्षकों  तथा  प्रश्नों  को  नोट  किया  जाय  और  उन्हें  राज्यपाल

 निरीक्षकों  नियमित  रूप  से  और  खुले  तथा  शीघ्र  ही  बनने  वाले  भावी  ates  के

 ढंग  एक  निश्चित  are  मेंट  किया
 सम्मुख रखा  जाय

 इस  रन  के  नैतिक  पतन  की

 पुलिस  तथा  श्राप  विषयों  के  grace रोकथाम  के  लिए  शी ध्या ति शी ्य  कोई  दर्थठाही

 करना  आवश्यक  है  ।
 में  मेरे  गह-कार्य  उप-मंत्री  उत्तर

 >
 देंगे  ।  ire  राज्य  में  विद्युत  शक्ति  के

 कार्य  लिका  को  न्यायपालिका  ह
 विकास  के  विषय  में  एक  प्रश्न  उठाया

 थक  करने  का  भी  पुलिस  की  कार्यकर्ता  पर
 गया

 था  ।
 मेरे  पास  एक  संक्षिप्त  नोट

 रा  प्रभाव  पड  है  ।  न्यायपालिका
 है  और

 उसका  निर्देश  में  केवल  उतना  ही
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 श्री  एम०  सी ०

 करूंगा
 जितना  संगत  होगा

 ।
 ऐसा  कहा  गया  इन  क्षेत्रों  में  विद्युत  की  भावी  मांगों

 है  किः  are  राज्य  में  वियत  aha  को
 को  पूर्ण  करते  के

 अनेको  नई  free

 विकसित  करने  की  आवश्यकता  हैं  ।  परियोजनाओं  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना

 आकड़े  बताते  हैं  कि  १९५६  के  अन्त  तक  में  सम्मिलित  करने  के  प्रस्तावना एं

 WS, 00  किलोवाट  विद्युत  का  उत्पादन  प्रस्तुत  की  गई  और यह  सभी  योजना

 होगा  ।  इस  प्रकार  से  ५,०००  किलोवाट  आयोग के  विचाराधीन  हैं
 |

 इसमें  माचकुंड
 अतिरिक्त  विद्युत  उत्पन्न  होगी  ।  इस  fala  गृह  (५१,०००  किलोवाट  की

 समय  सकूं  क्षेत्र  में  उत्पादन-क्षमता  द्वितीय  तु  गहरा  जल-विद्युत

 १७,३००  है  तुंगभद्रा  क्षेत्र  में  ६,५००  योजना  30,000

 नेल्लोर  क्षेत्र  में  २५,०००  है  और  चितूर  की  द्वितीय  नन्दी कोंडा  जल-विघुत

 क्त्र  में  3,C00  हैं
 ।

 कुल  सांग  में  भी  योजना  शभ्रवस्था  WYX,ooo  किलो

 वृद्धि
 जिसका  अनुमान  82,000  सैलेरी  जल-विघुत  योजना

 है  जबकि  कुल  उत्पादन  ४७,०००  किलोवाट  अवस्था  9% e200  नेल्लोर

 @  ।  इस  प्रकार  से  4 O00  किलोवाट
 वियुक़्त  गृह  (20,000

 विद्युत  का  अतिरिक्त  उत्पादन  होगा  भ्र  समुचित  जल-परिवहन

 तथा  जल  वितरण  योजनाएं  सम्मिलित हैं  | फिर  भी  यह  जान  लिया  गया  है  कि

 area  में  विघुत-दफ़्ती  के  विकास  तथा

 उसके  उपयोग  की  पर्याप्त  सम्भावनाएं  हैं
 उक्त  बातों  से  स्पष्ट  हो  गया  होगा

 कि  झ्रान्त्र  राज्य  में
 वि  युत-विकास  के  ard

 भर  इन  शक्तियों कों  उपयोग  में  लाने

 के  लिए  राज्य  सरकार  वियत  विभाग  के
 क्रम  सक्रियता  से  कार्यान्वित  किए जा  रहे

 पास  निर्माण-कायम  का
 हूं  ।  सिंचाई  के  विषय  में  मुक्के  इतना  ही

 एक  सक्रिय
 कहना  था  मेर  माननीय  श्री  दातार

 कार्यक्रम  और  यह  कार्यक्रमਂ  ही  केवल

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए अपितु
 भी  इस  कहेंगे  ।  इसके  विषय

 में  हमारे पास  लम्बा  चौड़ा  नोट
 आगामी  योजनाओं  की  अवधि  के

 लिए है
 ।  इस  समय  निम्नलिखित  वियत

 है  ।  परन्तु  में  माननीय  सदस्यों  को

 विश्वास दिला  सकता  हूं  कि  उ  वाद
 परियोजनाओं  का  निर्माण  हो  रहा  हैं

 विवाद  को  सारी  कार्यवाही  रान्ना  सरकार
 मा  कुंड  योजना  अवस्था  ५,१००

 को  भेजी  यहां
 पर  उठाये

 तथा  तुंगभद्रा  योजना
 गए  सभी  seat  पर  उचित  विचार  किया

 दादू  |  मालाकुंड
 जाएगा  |

 योजना  उत्तर  में  श्रीकाकुलम  जिले  तथा

 दक्षिण  में  गुंटूर  जिले  में  आन्त्र  राज्य  गृह-किये  उपमंत्री

 के  तटवर्ती  क्षेत्रों  को  पानी  प्रदान  ।  इन  अनुपूरक मयों  के  विषय
 में  aaa

 तुंगभद्रा योजना  मुख्य  रूप
 से  निकटवर्ती  कही  गई  हैं

 ।
 हमें  इस  बात  का

 जिला-क्षेत्न  की  लाभ  पहुंचाएगी  ध्यान  रखता  चाहिये  कि
 ये  अनुपूरक  मांगें

 माचकुड  योजना  १९५५  के  भन्ते  gar  अनघ  स्थितियों  सम्बन्धी

 और  तुंगभद्रा  वियत  संयत्र  १९५७  TH  नीति  के  सामान्य  प्रदान  की  यहां  चर्चा

 कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  देगा  ।  नहीं  की  जाਂ  oer  में
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 राष्ट्रपति  का  शासन  न्यूनाधिक  काम
 नये  ढंग  से  बनाने  की  मंजूरी  दे  दी  और  जिन

 शासन है  ।  यह  सभा  चाहती है  कि  कामों के  लिये  यह  अनुपूरक  मांग  की
 गई

 वहां  यथाशीघ्र  निर्वाचन  हों  और  उनमें  यह  काम  भी  सम्मिलित  है  ।  मंजूर  की

 करनूल  में  लोकप्रिय  सरकार  शासन  चलायें  गई  योजना  के  अनसार  नहर  में  ३,०००

 इन  बातों  का  विचार  हुए  wae  पानी  चलेगा
 ।

 इस  वात
 की

 जांच

 का  शासन  चलाना  होगा  और  इसलिए इस  की  जा  रही ह
 कि  क्या  इसमें  अधिक  अर्थात्

 मामले
 में  सामान्य  नीति  यह  कि  ६,०००  क्यूसक' तक' पानी तक  पानी  दिया  आ  सकता

 पिछली  सरकार  ने  जो  नीति  अपनाई  यह  we  अभी  विचाराधीन  और

 उसे  यथासम्भव  अपनाया  कौर  sq  मामले का  निर्णय  योजना  आयोग

 व्यापक  नीति  के  मामलों  में  पढ़ते  की  दिल्ली  समिति  के  परामर्श  से  किया

 हुए  वधवा  बड़ी  भारी  योजनाओं  को  जाएगा  ॥

 आरम्भ न  करते  शासन  व्यवस्था

 चलाई  जाय  ।  इन  व्यापक  विचारों  या
 नन्दी को ंड  परियोजना  भारत  तथा  आंध

 दोनों  सरकारों  के  विचाराधीन  है  ।  आदा
 areal के  अनु सा रचो  में  सभा  को  बताऊंगा

 कि
 सरकार  वहां  कर  रही  है  और

 तथा  हैदराबाद  सरकारों  द्वारा  भेजे  गए  संयुक्त

 प्रतिवेदन  की  योजना  आयोग  की
 जो

 झ्राठोचना  यहां
 की

 गई  है  तथा  सुझाव  शिल्पी  समिति  द्वारा  पड़ताल  की  गई  थी

 दिये  गये  उनका  उत्तर  भी  दूंगा |

 पहली बात  यह  गई  कि
 और  उसने  कई  सुझाव  तथा  टिप्पणियां  दी

 हूँ  जिन  पर  विचार  करना  होगा  ।  भारत

 तुगंभंद्रा  परियोजना  क्षेत्र  के  बिकास  में
 ने  आन्ध्र  सरकार  को  कह  दिया  हैं

 कुछ  विलम्ब  gat  अर्थात  तकांवी  ऋण

 देने  में
 विलम्ब

 हुआ  हँ  और  दूसरे  भूमि

 कि  ag  शिल्पी  समिति  द्वारा  उठाये  गये

 घटनों  के  सुलझ  जाने  पर  आधा  और  हैदराबाद को  सुधारने  के  लिये  पर्याप्त  सुविधायें  नहीं
 सरकारों  के  परामर्श  के  साथ  नन्दी को डा

 दी  गई  हूं
 ।

 इन  दोनों  बातों  के  विषय

 में  में  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  में
 परियोजना  को  पंचवर्षीय  योजना  में

 लित  करने  को  तैयार  हैं  ।  भारत  सरकार ने
 भूमि को  सुधारने  के  लिए  सरकार

 ने  ट्रैक्टर
 a

 दिये  हूँ
 ।

 सरकार  ने  कुछ  अधिक
 एक  और  बात  पर  ज़ोर  हैं  कि  परियोजना

 ट्रैक्टर  खरीदने  की  पहले  से  मंजूरी  दे  प्रतिवेदन  में  जो  वित्तीय  आधार  रखा  गया  हैं

 रखी है  सरकार  पहले  से  ही  तकाबी ऋण  उसे  नहीं  छोड़ना  चाहिये
 ।

 इन  दातों  के  साथ

 दे  रही  है  और  प्राकार  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  सरकार  इन  दो  योजनाओं के  लिये  जो  कुछ

 में  ऋण  देने  के  लिए  भारत  सरकार  से  सम्भव  है  करने  का  प्रयत्न  करेगी  ।

 वित्तीय  सहायता  की  *  की हैं  ।
 श्री  राघवाचारी  ने  कहा  कि  तुंगभद्रा

 इस  के  अतिरिक्त  ave  सरकार  सहकारी  उच्च  धरातल  नहर  योजना  की  सुविधाओं

 केन्द्रीय  भूमि  बंधक  बेक भी  तुंगभद्रा
 को  अनन्तपुर  ज़िलों  के  लिये  भी  उपलब्ध

 योजना
 के

 क्षेत्र  में  सहल  शर्तो  पर  ऋण  किया  जाए  ।  अब  स्थिति यह  है  कि  कुछ  सेमी

 देने  की  सुविधायें  प्रदान  करने  का  विचार  पहले  उस  योजना  का  ८२  वों  मील  तक

 कर  रही हैं  ।  सम्मान  किया  गया  था  और  उससे  आगे  Ale

 कल  करनूल  कडप्पा  नहर  क  विधय  में  सरकार ने  हाल  ही  में  मंजरी  दी  है  |  अनन्तपुर

 कुछ  कहा  गया  था  ।  इसे  विषय  में  वस्तु  स्थिति  और  घावरी  ताकों  को  सिंचाई  की

 यह हैं  कि  आधा  सरकार  ने  इस  नहर  को  सुविधाएं दी
 जा  सकती हैं  या  यह  बात
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 मांग--ग्रांट

 दातार

 परियोजना  के  दिल्ली  अनुसन्धान  पर  इन  प्रादेशिक  विश्वविद्यालयों  में  इस  प्रकार

 लम्बित  होगी  ।.  का  दोहरापन  किसी  तक  अनिवार्य

 क्योंकि  पहले
 वाले

 पाठ्य  क्रमों  को
 भी

 रखना करेंगी  नदी  के  विषय  में  कहा  गया  है

 कि  नवीन  योजना  का  वर्तमान  सिंचाई  पड़ता  है
 ।

 यह  प्रश्न  मुख्यतया  स्नातकोत्तर

 कारों  पर  कुप्रभाव  पड़ेगा  |  आधा  सरकार  पाठ्य  क्रमों  या  ज्ञान  अथवा  विज्ञान  आदि

 की  जिसे  भारत  सरकार  स्वभावतः  के  विशेष  विभागों  के  विषय  में  ही  उत्पन्न

 अपना  रही  यह  है  कि  अब  तक  शिल्पी  होता  है  ।  इस  विषय  में  मुझे  पूर्ण  विश्वास है

 कि  आधा  सरकार  इस  बात  की  ओर  विशेष
 अनुसंधान  यह  सिद्ध  न  करे  कि  वर्तमान

 कारों  का  अतिक्रमण  किये  बिना  पानी  उपलब्ध  ध्यान  देगी  कि  इन  दोनों  विश्वविद्यालयों  का

 होग  कोई  परियोजना  आरम्भ  नहीं  की  जाएगी
 विभिन्न  पाठ्य-क्रम  निदिचित[करने  के  मामले  में

 योग्य  मार्ग-दर्शन  किया  जाएगा  सभा  इस  बात अतः इंस  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जाएगा  |

 नन्दी को ंड  परियोजना  और  कर्नूल  कडप्पा  अनुभव  करेगी  fa  पाठयक्रम  निश्चित

 करने  रवि  प्रदान  सम्बद्ध  विश्वविद्यालयों  की
 नहर के  सम्बन्ध में  एक  और  बात की  ओर

 स्वायत्तता  के  अंतगर्त  है  और  इस  मामले  में ध्यान  देना  चाहिये  ।  इन  परियोजनाओं  द्वारा

 किन  क्षेत्रों
 को

 पानी  दिया  इसकी  ओर  सरकार  केवल  मार्ग  दर्शन  ही  कर  सकती है
 ।

 सरकार  का  ध्यान  लगा  हुआ हैं  और  दिल्ली  इसलिये  न  राष्ट्रपति  और  न  ही  आस्था  सरकार

 समिति  तथा  योजना  आयोग  के  परामर्श  के
 किसी  पाठ्य-क्रम  विद्वेष  को  निश्चित  करने  के

 साथ  निर्णय  किया  जाएगा  ।  लिये  आग्रह  कर  सकती है
 ।  मुझे  पूर्ण  विश्वास

 है  कि  बेंकटेइवर  विश्वविद्यालय  रायलसीमा
 कुछ  और  set  भी  उठाये  गये

 की  जनता के  लिये  अत्यन्तਂ  लाभदायक  सिद्ध
 एक  प्रश्न  आन्ध्र  विश्वविद्यालय  और

 होगा ।
 पति  बेंकटेड्वर  विश्वविद्यालय  में  प्रचलित

 दोहर  अध्ययन  क्रम  के  बारे  में  था  ।  इस  सम्बन्ध
 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  ने  पुलिस  प्रशासन  के

 में  सभा  इस  बात  की  ओर  ध्यान  देगी  कि
 सम्बन्ध  में  यह  कहा है  कि  न्यायपालिका  को

 स्वर  विदव/बद्यालय  रायलसीमा  की  जनता  कार्यपालिका  से  पथ  कर  देने  से  कुशलता  कम

 की  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिये  स्थापित  हो  गई  हैं  ।  यह  बड़ी  विस्मथपुर्ण  बात  हैँ
 ।

 की  गई  क्योंकि  यह  अनुभव  किया  गया  मूलभूत  सिद्धान्तों  के  अनुसार  इन  दोनों

 था  कि  बाबर  रायलसीमा  से  बहुत  द्र
 शक्तियों  का  पृथऋ  होना  aft  है  और

 यदि  इन  दोनों  शक्तियों  के  पृथक  होते  से
 हू  ।  वेंकटेश्वर  चिद्वविद्यालय  ने  इस  रूप  में

 थोड़े  दिनों  से  ही  कार्यारम्भ  feat  है  ।  इत
 न्यायिक  दंडाधिकारी  नियुक्त  किये  गये  हैं|

 परस्थितियों  कुछ  मात्रा  तो  ऐसे  सभी  मामलों  में  हमें  यह  ध्यान  रखना

 कम  से  कम  जहां  तक  निम्न  अध्ययन-क्रमों  का  पड़ेगा  कि  पुलिस  की  कुशलता  वाम  न  होने  पाये

 ary  कुछ  दोहराया  प्रायः  अनुयायी  और  उचित  मामले  ही  इन  दंडाधिकारियों  के

 समक्ष  प्रस्तुत
 किये  जाएं  ।  में  विश्वास  करता

 है  ।  यदि  कुछ  पाठ्य-क्रम  निश्चित  करने

 अर्थात  वाल्टेयर  तो  रायलसीमा  के  हूं  कि  आधा  की  लोकप्रिय  सरकार  इस  प्रश्न

 पर  विचार  करेगी  | विद्यार्थियों  को  वहां  जाने  में  असुविधा

 इसी  प्रकार  समुद्रीय  मिलों  के  विद्यार्थियों  में  निषेध  के  विषय  में  यहां  कुछ  नहं

 को  नीचे  जाना  कठिन  प्रतीत  होगा  ।
 कहुंगा  क्योंकि  इस  सम्बन्धी कटौती  प्रस्ताव  की
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 ATH  अनुदानों  की  मांगें--श्रांघ्न  विधेयक

 अनुमति  नहीं  दी  गई  हैं  ।  अत्यन्त  सदस्य  की  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाएगा

 मामला  होने  के  कारण  इस  पर  अत्यन्त  और  यथाशीघ्र  इस  रिक्त  carr  की  पूर्ति  की

 बारीकी  से  विचार  करना  होगा  और  सभा  जाएगा  ।

 को  विदित  होगा  कि  योजना  आयोग  ने  एक  श्री  राघवाचारी  ने  अनन्तपुर में

 विशेष  समिति बनाई  जिसका  सभापति
 न्यायालय का  एक  बेच  बिठाने  के  लिये  कहा

 इस  सभा  का  सदस्य  हैं  |  यह  इस  के  सब  पहलुओं
 में  उन्हें  बताना  चाहता हूं  कि  ara

 पर  विचार  करेगी  और  इस  अखिल  भारतीय  उच्च न्यायालय
 को  स्थापित हुए  अभी  छः

 निकाय  के  प्रतिवेदन  तथा  सिफारिशों का
 महीने  भी  नहीं  हुए  हैं  ।  इतनी  जल्दी  किसी

 आधा  पर  पूरा  प्रभाव  इसलिये  में  अन्य  स्थान  उच्च न्यायालय का  बेच

 अरब  इस  प्रश्न  पर  अधिक  नहीं  बोलूंगा  ।
 स्थापित  करने  की  बात  नहीं  सोची  जा  सकतीं  ।

 ऐसा  विचार  करने  से  हमें  इस  बात  का
 श्री  रघु राम या  आघ्  उच्च  न्यायालय

 अनुभव  प्राप्त  करना  चाहिए  कि  are की  वास्तविक  स्थिति  जानना  चाहते  हैं

 न्यायालय  ५  जुलाई  १९५४  को  स्थापित
 उच्च न्यायालय  किस  प्रकार  कार्य  चला  रहा

 है  ।  इस  प्रदान  पर  आधा  की  लोकप्रिय  सरकार
 हुआ  और  आरम्भ में  मद्रास  उच्च»

 ही  विचार  कर  सकती  है  ।  में  उनसे  कुछ
 न्यायालय  के  तीन  न्यायाधीश  आराध्य  उच्च

 समय  तक  प्रतीक्षा  करने  का  निवेदन  करूंगा  |
 न्यायालय  में  नियुक्त  किये  गये  थे  ।  तदुपरांत

 एक  और  बात  कही  गई  है  कि  आन्ध्र
 दो  और  न्यायाधीश  नियुक्त  किये  गये  हैँ  और

 वे  १  नवम्बर  १९५४  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।
 सरकार  के  कार्यालयों  को  मद्रास  से  नहीं

 आपके के  उच्च न्यायालय के  लियें  हटाया  गया  है  ।  ae  यथा  अन्य  किशी

 नगर  में  स्थान  मिलने  पर  अवलम्बित  है  ।
 धीर  मंजूर  हुए  हूं  और  पांच  न्यायाधीश

 नियुक्त  हो  चुके  हैं  ।  छठे  स्थान  के  लिये  सरकार
 इस  पर  विचार  किया जा  रहा  है  और

 सम्भव  कार्यालयों  को  धीरे  धीरे  मद्रास  से आन्ध्र  सरकार  की  सिफारिंदा  की  प्रतीक्षा

 कर  रही हैं  ।  जिंस  समय  सिफारिश  आ  आधा  राज्य  में  लाया  जा  रहा  है
 ।

 में  समझता  कि  मेंने  वाद-विवाद  के
 इस  पद  की  पूर्ति  के  लिये  कोताही  की

 अन्त मत  उठाई  गई  सब  बातों  का  उत्तर  दे जाएगी  ।

 दिया

 रघुराम्या  :  क्या  इस

 पद  की  पूर्ति  वकीलों  में  से  की  जाएगी  या
 उपाध्यक्ष महोदय  :  अभी  इन  मांगों  के

 कारी  कर्मचारियों  में  से  ?
 सम्बन्ध  में  मतदान  नहीं  बल्कि  ढाई

 बजे  होगा  जब  विनियोग  विधेयक  प्रस्तुत  किया

 श्री  दातार  :  सरकार  माननीय  सदस्य  जाएगा

 की  इस  बात  का  ध्यान  रखेगी  |  सरकार

 चाहती  हे  कि  जिला  न्यायाधीशों
 परिसीमन  आयोग

 )
 विधेयक

 की  श्रेणी  में  से  अनुभवी  न्यायाधीश

 न्यायालय  के  न्यायाधीश  होने  चाहियें  ।  अब  fafa  मंत्रालय  में  मंत्री  पाटनकर  )
 :

 में  प्रस्ताव करता  हूँ  कि  : इस  बात
 की  ओर

 भी  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 सरकार  ऐडवोकेट  न्यायाधीशों  और  सरकारी  आयोग  १९५२
 कमचारी-न्यायाध!शों  दोनों  को  उच्च

 में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 लय  का  न्यायाधीश  बनाना  चाहती  है  ।  माननीय  विचार  किया  जाये  म
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 जेता  कि  आप  को  ज्ञात  १९५२  के  प्रयोग  इस  बात  के  लिए  किया  जायेगा  ।

 अधिनियम  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  था  कि  बाद  और  सौराष्ट्र  में  इस  कारण  कुछ  गलती

 निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  अन्तिमਂ  हुई  थी  |  उदाहरणतया  हैदराबाद  में  यह  कहा

 संख्या  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  किया  जाय  |
 गया  था  कि  यद्यपि  जनसंख्या  में  तो  वृद्धि  हुई

 किन्तु  कुछ  राज्यों  के  सम्बन्ध  TH  स्पष्ट  तथापि  १९४१  की  जनगणना  के  आकड़ों

 गलती  दिखाई  दी  थी  ।  अनुसूचित  जातियों  कें  की  तुलना  में  अनुसूचित  जातियों  और

 सम्बन्ध  संविधान  के  अनुच्छेद  ३४१  के  सुचित  आदिम  जातियों  की  संख्या  में  कमी

 अन्तर्गत  राष्ट्रपति  का  एक  आदेश  है  और  इस  हुई है
 ।  इस  मामले  की  जांच  की  जानी

 आदेश  के  अनुसार  कुछ  जातियों  और  समुदायों  थी  ।  जांच  के  उस  राज्य  में  अनुसूचित

 को  अनुसूचित  जातियां  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम जातियों  की

 जातियां  घोषित  किया  गया  था  ।  १०  वर्षों  ठीक  शिव  संख्या  का  पता  लगाया  जा  कर  इसे

 के  लिए  उन्हें  विशेष  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  है  ।  ठीक  कर  दिया  गया  था  |  इस  आधार पर  उन्हें

 आदेश  इस  प्रयोजन  के  लिए  जारी  किया  कुछ  अतिरिक्त  स्थान  मिले  थे  ।  सौराष्ट्र  में

 गया  था  ।  भी
 ऐसे  हुआ  था  ।  हो  सकता  है  कि  अन्य  राज्यों

 में  भी  ऐसी  गलतियां हुई  हों  ।  में  नहीं कह

 वास्तव  में  १९४१  में  एक  पहली  सकता  कि  इत  अधिनियम  से  सब  गलतियां

 गणना हुई  थी  ।  १०  वर्षों
 के  १९५१  दूर  हो  जायेंगी  |

 एक  और  हुई  थी  ।  संविधान  और  परिसीमन

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  है  ।
 अधिनियम  दोनों  के  अन्तर्गत  हमें  निर्वाचन

 क्षेत्र  अन्तिम  जनगणना  के  आंकड़ों  के  आधार  यह  एक  बिल्कुल  far  मामला हैं  ।  हम  इस

 पर  निश्चित  करने  ।  अन्तिम  जनगणना  बात  के  लिए  पूरा  प्रयत्न  कर  रहे  हूं  कि

 १९५१  में  हुई  थी  ।  इस  जनगणना
 में

 गिनने  सूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 वालों  ने  केवल  उन  समुदायों  के  माम  दल  जातियों  के  जिंन  के  लिए  विशेष  उपबन्ध

 किये  थे  जिनका  आदेश  में  उल्लेख  किया  गया  किये  गये  कोई  अन्याय  न  हो  ।  उत्तर  प्र  देश

 था  ।  देश  के  कछ  भागों  उदाहरणतया
 में  भी  इसी  प्रकार  की  बात  की  और  सरकार का

 ध्यान  दिलाया  गया  था  ।  कुछ  अन्य
 पश्चिमी  खांदेश  जिले  अनुसूचित  जातियों

 और  अनूसूचित  आदिम  जातियों  के  अतिरिक्त  ज्यों  में  भी  ऐसा  हुआ है
 ।

 कुछ  मामलों में

 समग्री  तुरन्त  उपलब्ध  भी  जिससे  यह
 कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जिन्हें  और  झोंकने

 कहा  जाता  है  ।  निर्वाचन  याचिकाओं  में  कहां  सब  कुछ  ठीक  किया जा  सकेगा

 गया  था  कि  जो  लोग  अपनें  अ।प  को  कोंकणा
 हम  इस  असंगति  को  दूर  करना  चाहते

 कहते  वे  aint  आदिमजाति  के  नहीं हैं
 ।

 सहायता  देने  के  लिए  धारा  ९  का  कया
 वास्तव में  यह  एक  ही  नाम  है  और  दोनों

 उपबन्ध रखा  गया
 लागू  होता  हैं  |  इसका  परिणाम  यह  हुआ  कि

 के
 विभिन्न  राज्यों  में  अनुसूचित  जातियों  और  धारा  ८  में  feataa-atal

 अनुसूचित  आदिम
 जातियों

 की  गणना
 सीमन  का  आधार  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 दरमियां  प्रकाशित  वी  जायेंगी  और  उसके रूप से  न  हो  सकी  ।  जनगणना  के  समय  उन्हें

 ag  मालूम  नहीं  था  कि  बाद  में  परिसीमन  बाद  सब  कार्यवाही  होंगी  |  प्रतीत  होता

 अधिनियम  पारित  किया  जायेगा  जिसका  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश
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 में  कुछ  गलतियां  हुई  में  अन्य  जहां तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  इसके

 राज्यों  के  मामले में  जांच  करूंगा  द्वारा  हम  यह  कार्यवाही  कर  सकेंगे  जो  कि  हम

 जहां  पर  अन्तिम  आदेश  जारी  नहीं  हुए  इस  अन्तिम  आदेश के  कारण  नहीं  कर  सकते  थे

 संशोधन  के  द्वारा  उन  लोगों  के  प्रति  cara  किया  आयोग  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए

 जायेगा  जिनके  सम्बन्ध  में  ऐसी  गलतियाँ  आदेश  जारी  कर  सकेगा  ।

 हुई हैं
 ।

 इस  विधेयक  का  ogee  इतना  ही  है
 ।

 थी  रघुवीर  सहाय  एटा-उत्तर

 ag  विधेयक  अत्यावश्यक  इसलिए  है  कि
 qa  व  जिला  :  वे  कौन  कौन से

 परिसीमन  आयोग  के  काम  में  बहुत  प्रगति  हो  राज्य  जिनमें  अन्तिम  आदेश  अभी  जारी

 चुकी  है
 और  यदि

 इसे  बहुत  ter  पारित
 न

 नहीं  किये  गये  ?

 किया  तो  सारी  व्यवस्था  के  बिगड़  जाने

 की  शंका है
 ।

 कुछ  लोग  कहते  हो  कि  इस  संसद
 श्री  पाटनकर

 :  कुछ  राज्यों

 को  छोड़  कर  अधिकतर  राज्यों  में  अन्तिम

 को  इसਂ  विधेयक को  प्रस्तुत  करने का  क्या

 आदेश  जारी  किये  जा  चुके  हैं
 ।

 अधिकार  है  और  जनगणना  प्राधिकार  को

 संशोधन  करने  का  क्या  अधिकार  हैँ  ।  यहां
 उपाध्यक्ष  जब  एक  अधिनियम

 पारित  किया  जा  रहा  तो  इसे  सब  मामलों
 संविधान  के  अनुच्छेद  ३४१  (२)  के  अंतगर्त

 कोई  पग  उठाने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  ॥  पर  लागू  कयों
 न

 किया  जायें
 ?

 श्री  :  मेरा  विचार यह  है  कि किन्तु  यदि  हमें  कुछ  अन्य  जातियों  या  श्रेणियों

 को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जहां  भी  हम  ऐसी  कार्यवाही  कर  सकते  हैं

 आदिम-जातियों  में  सम्मिलित  करना  तो  जैसा  कि  हमने  हैदराबाद  और  सौराष्ट्र  में

 किया  हँ--हम  करेंगे  अन्य  मामलों  में  यदि प्रक्रिया  बिल्कुल  भिन्न  होगी  :  हम  केवल

 इतना  करना  चाहते  हैं  कि  एक  ऐसी  असंगति  उचित  जनसंख्या  अभिलेखों  को  देखने  के

 को  ठीक  किया  जिसके  सम्बन्ध  में  बाद  त्रुटियां देखी  तो  हम
 और  तरीकों

 जनगणना  कार्यालय  में  रिकार्ड  उपलब्ध  हो  से  उन्हें  दूर  क्योंकि  केवल  परिसीमन

 सकता  है  ।  में  ने  हैदराबाद  और  सौराष्ट्र  के
 आयोग  के  संशोधन  से  सारा  कि उद्दृद्य  प्राप्त

 उदाहरण  पहले  दिये  हें  ।  इन  से  प्रकट  होता  है  नहीं  किया  जां  सकता  ;  यह  एक  far

 कि  यह  सुची  में  वृद्धि  करने  का  मामला  नहीं  प्रशन है  ।  किन्तु  इस  समय  इन  उपबन्धों  के

 बल्कि  उस
 चीज़

 को  ठीक  करने  का  मामला
 संशोधन  से  जो  कुछ  किया  जा  सकता  वह

 है  जिसे  गलत  दर्ज  किया गया  है
 ।

 अतः  करना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  इस  पर  कोई

 बाद  और  सौराष्ट्र  के  मामले में  जो
 आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  |

 वाही  की  गई  उसमें  कोई  संवैधानिक
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 कुछ  गलतियां  इस

 कठिनाई  नही ंहैं  ।  अन्य  राज्यों  के  मामलों  में  प्रकार  हुई  कुछ  अनुसूचित  जातियों  ने  अपने

 जहां  इस  प्रकार की  गलती  को  शिव  किया  आपको  हरिजन  या  अछूत  बतलाया  है
 |

 किन्तु

 जा  सकता हैਂ  हमारा  ऐसी  कार्यवाही  करने का  हरिजन  और  अछूत  ऐसे  नाम  नहीं  जिन्हें

 विचार  में  जानता  हूं  कि  कुछ  मामले  अनुसूचित  जातियों  की  सुची  में  सम्मिलित

 कैसे  होंगे  जिनमें  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  किया  गया  हो  ।
 और  इसलिये  इन्हें  अनुसूचित

 अन्तर्गत  आवश्यक  कार्यवाही  नहीं  की  जा  जातियों  में  नहीं  गिना  गया  ।  हैदराबाद  में  इस

 सकेगी  ।  इस  समस्या  का  हल  एक  भिन्न  तरीके  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाया गया  है  ।  सम्भव

 से  और  भिन्न  स्तर पर  करना  पड़ेगा  ।  अतः  है  और  किसीं  जगह
 भी  गणों ने  ऐसी  भल



 १८  दिसम्बर  १९५४  विधेयक  र१९६

 जिलाध्यक्ष

 की  हो  और  अछूतों  तथा  हरिजनों  को  न  गिना
 और  भविष्य  में  जो  हो  हैं  उसके  बीच

 हो
 ।

 यदि  उन  गलतियों को  अब  गणना  आयुक्त
 ठीक

 कर  तो  उन्हें भी  इस  विधेयक  के  क्षेत्र

 भेद-भाव  करने  की  इंच्छा  नहीं  हूं  और  चह

 इस  सम्बन्ध  में  जी  कुछ  भी  कार्यवाही  eas

 में  क्यों  न  सम्मिलित  कर  लिया  जाये  ?  जहां
 होगी  करने  का  प्रयत्न  करेगी  |  इस  दृष्टि  से

 कहों  भी  यह  हुआ  इसे  ठीक  करना  में  इंस  सुझाव  की  मांगने  के  fot  तैयार  हं  कि

 चाहे  यह  विधेयक  के  पारित f  होने  के  पुर्व हो  या
 एक  छोटी-सी  प्रवर  समिति  इस  विषय  की

 बाद  में  ।  कोई  भेद-भाव  क्यों  किया  जाये  ?
 परीक्षा  करे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 यह  बात हैं
 |

 जैसा  कि  मेंने  १९५१  में  कुछ
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 या  at  आप  बिल्कुल

 ऐसी  परिस्थितियों  में  जो  कि  पहले
 कोई  उपबन्ध  न  करें  अथवा  इसे  केवल  भविष्य

 के  सम्बन्ध  में  करने  का  प्रयत्न  करें  और  अतीत  घ्यान  में  नहीं  आई  यह  जो  गलती  हुई  है

 यह  संद्भावपूर्ण  गठती  हूं  ।  में  इस  प्रश्न

 के  सम्बन्ध में  नहीं  जहां  कि  यह  चीज़ at

 चुकी  हूँ  ।  माननीय  मंत्री  इसका  कया  कारण  पर  विचार  करने  को  तयार  हूं  ।  परन्तु  जहां

 तक  इस  विधेयक का  सम्बन्ध  है  #  के  े  क  क  के
 बताते  हैं ?

 सरदार  हुक्म  सिंह

 श्री  में  इस  सुझाव को  मौन ने  एक  संदूभावपुर्ण  गलती  अर्य  हुई  थी  ।  मुझे

 के  लिये  तैयार  हूँ  veg  विधेयक  में  केवल  बताया  गया  हैं  कि  १७  राज्यों  में  अन्तिम

 ये  लिखे  हुए  हूँ  प्रकाशन से  gt  जहां
 f

 आदेश  दे  दियें  गये  हैं  और  झष  राज्यों  में

 कहीं  कभी  क  +के  के  के  #  भी  के  के  *  क  इस  मांस  के  दिनांक  २३  ar  २४

 तक  दे  दिये  जायेंगे  ।  इस  feta से  वे उपाध्यक्ष  महोदय :  आप  अवना  पश्चात

 ये  शब्द  और  जोड़  सकते  हैं  ।
 भीं  pra  नहीं  उठा  सकेंगे  ।  इस  प्रकार  यह

 विधेयक  केवल  एक  या  दो  पर

 श्री  पाटनकर  :  हम  इस  पर  विचार कर  होगा  ।  इसलिये  हम  इस  सुझाव का  स्वागत
 सकते  हूँ  ।  यदि  एक  छोटो  सी  प्रवर

 करते  हें  कि  इस  विषय  पर  विचार  करने  के

 समति  का  प्रस्ताव  किया  तोਂ  में  उनके
 लये  एक  छोटी  सी  प्रवर  समिति  नियुक्त  की

 साथ बे  कर  इस  बात  पर  विचार  करने  को  जाय े।
 तैयार  हूं  कि  जहां  कहीं  सम्भव  हो  राहत  दी

 श्री  पाटनकर
 :  में  पहले  हो  कह  चुका

 जाये  |  में  अभी  यह  आश्वासन  दे  सकता हूं
 हू  कि  में  इस  सुझाव  को  मानने  के  लिये  तैयार

 कि  सरकार  जो  कोई  भी  राहत  सम्भव  होगी
 हम  प्रवर  समिति  में  इस  फर  विचार  कर

 अवद्य  पहुं  जायेगी  |  परन्तु  इसे  दूसरे  प्रश्न  के
 सकते  हैं  और  जो  कुछ  भी  राहत  सम्भव  हो

 साथ  नहीं  मिलाना  चाहिये  ।  अन्यथा  इस
 हम  देने  को  तैयार  हैं

 ।
 सरकार  इस  विषय  में

 om  को  निबटाना  बड़ा  को  क्योंकि
 कोई  भेद-भाव  नहीं  करना  चाहती  हैं  ।  दो

 हों  सकता  है  fe  कोई  और  बातें  भी  उठ  राज्यों  में  यह  गलवी  हुई  हैं
 ।

 यदि  कुछ  अन्य
 खड़ी  हों  ।

 राज्यों  में  भी  ऐसा  हुआ  तो  हम  प्रस्तावित

 जहां  तक  इस  प्रदान  का  सम्बन्ध हैं  में  प्रवर  समिति  में  उन  ot  भी  विचार  करने  और

 सरकार  की  किशी  फुक  राज्य  और  दूसरे  राज्य  जौ  कुछ  भी  राहत  सम्भव  हो  वह  उन्हें  देने

 के
 अबवा  भूतकाल  में  जे  कुछ  हुआ  है  और  न्याय  करने  को  तैयार  हैं  ।
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 थे  चीज  थोड़े  ही  समय  में  पूरी  हो  जानी  सरदार  हुक्म  इससे यह  हैं

 चाहियें  :
 मेरे  ,  मानवीय  सरदार  कि  गलती  हुई  ह  और  इन  गलतियों को  ठोक

 हुक्म  सिंह  कह  रह ेथे  परिसीमन  आयोग  करने  के  लिये  ही  हम  इसे  चाहते  हैं  ।

 अपना  कार्य  समाप्त  करने  वाला  और  इसके

 लिये  भी  कोई  तिथि  निश्चित  करनी
 श्री  पाटनकर  :  स  विधेयक  का  उद्देश्य

 तो  केवल  उन
 अनुसूचित

 जातियों  तथा  झ्रादिम

 हम  कठिनाइयों  को  बढ़ाना  नहीं  चाहतें  ।
 जातियों  के  साय  जनगणना  पंजिकाओं  at

 हम  एक  जगह  बैठ  कर  इस  सारे  प्रश्न  पर

 विचार कर  सकते  हैं  ।
 तैयार  करने  में  जो

 भूल
 से  कुछ  अन्यय हो

 उसे  दुर  करना है  ।  परन्तु  यह  कहना

 सिह
 :  इस  विधेयक  का  कि  कोई  पुनरीक्षण  प्राधिकारी  होना  चाहिये

 समय  नहीं  और  आयोग  अथवा  संसद  को  पुनरीक्षण

 :  मेरी  ऐसा  करने  की  इच्छा
 की  afer  दी  जानी  चाहिए  इस  विधेयक  कें

 क्षेत्र से  बाहर  है  ।  परन्तु  कभी  इस  दृष्टि नही ंहै
 ।

 में  समझता  हूं  कि  हम  एक  छोटी  सी

 wat  समिति  बना  लें  जिसमें  इन  सब  चीजों  से  भी  कुछ  चीज़ों  को  करना  आवश्यक  समझा

 फर  किया  जा  सके  और  समिति  गया  तो  को
 उसे

 पर  विचार  करने
 से

 तक  अपना  ;  क्र  ।  कोई  रोक  नहीं  परन्तु  उन्हें  इस  विधेयक

 जिन-को  इस  विषय  रुचिका  में  उन  सब  के  में  रखना  उचित  नहीं  क्योंकि  इस  fridge

 साथ  बैठ  acca  ard  चीज  पर
 '  निष्पक्ष

 का  उद्देश्य  बहुत  सीमित है
 |

 भाव
 से

 विवार  करने
 को  तेयार  हूँ  ।

 टी०  एन०  fag

 श्रतुच्छेद  ३४१  (२)  के पंडित  बालकृष्ण  फार्मा  :

 दक्षिण  व  ज़िला  :  क्या  इस  ait  सुरपति दवारा  घोषित  अनुसूचित

 प्रकार  का  कोई  संशोधन  कर  सकना  सम्भव  जातियों  की  सूची. में .कोई a  कोई
 भी  परिवहन

 होगा  कि  परिसीमन  आयोग  की  सिफारिशें  या
 afcada  tae  च्  द्वारा  किया

 केवल  तभी  अन्तिम  समझी  जायेंगी  जब  संसद  जा  सकता  मुझे  इस  बारे  पूर्ण

 उन्हें  स्वीकार  कर  ले  या  कुछ  संशोधनों  के

 पंद चा तू  उनका  अनुमोदन  कर  दे  ।  की  पुनरीक्षित  सूचियों
 और  हिन... ब्ांकड़ों में

 कतिपय  ऐसी  जातियां  सम्मिलित  कर दी
 श्री  :  यह  इस  विधेयक

 के  क्षेत्र  के  बाहर  होगा

 जो न  तो  पर्यायवाची  नाम  हैं

 शरर  न  जाति  के  नाम  हीं  हैं  ।  यदि  ऐसी

 सरदार  हुक्म  इस  सम्बन्ध  में  कोई  चीज  होती  है--मुझे  भ्रामक  है  कि  इस

 कुछ  संशोधन  हें  ।  अतः  जब  उन  सोतों  को  की  जांच  भी  कर  ली  गई  है--तो  आयोग

 लिया  जाये  उस  समय  इस  पर  र्व  की  द्वारा  सौराष्ट्र  अथव  हैदराबाद  का  जो

 जा  सकती  है  और  माननीय  मंत्री  अपनी  सीमन  किया  गया  बह दा क्ति  के  परे

 प्रतिक्रिया  बतला  संकते  हैं  ।  हैं  क्योंकि संसद्  ने  उस  सूची  का  संशोधन

 नहीं  किया  हैं
 ।

 att  धारा  १०  में  विशेष कुछ

 नहीं  दिया  हुआ  है  ।  इसमें  केवल  कुछ  लिपिकों  श्री  पाटनकर  :  में  इसका

 की
 अशुद्धियों  को

 ठीक  करने  का  विचार  किया  करण  करता  हूं  ।  इस  विधेयक  में  अनुच्छेद

 गया है  ।  ३४१२) के  अधीन  राष्ट्रपति  के  आदेश  में
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 गिनाई  गई  जातियों  की  सूचियों  में  कुछ  पंडित  सुनकर  za  उपाध्याय

 वर्धन  करने  का  हमारा  विचार  नही ंहै  ।  अब  प्रतापगढ़--पूर्व  )
 :  किन्तु  यही  सुची  तो  इस  सारे

 पड  west  मान  लिया  जाये  कि  हमने  उस  परिसीमन  का  आधार हैं
 ।

 तरह  केा  कुछ  काम  किया  हं  और  जनगणना
 श्री  rto  एन०  सिह  :  मेरा  तो  केवल  यह

 आयुक्त  के  प्रशासनिक  आदेश  के  द्वारा  ऐसी
 कहना  हैं  कि  यदि  जनगणना  महा-पंजीकार  के

 कोई  चीज़  हो  गई  तो  क्या  वह  वैध  मानी
 द्वारा  दिये  गये  संबोधित  आंकड़ों  के  अनुसार

 जायेगी ?  यह  प्रश्न  उठाया  गया  और  तके

 यह  रखा  गया  है  कि  केवल  संसद्  द्वारा  ही  ऐसा
 सूची  में  परिवर्तन किया  गया  तो  इस  विधि

 को  पारित  करने  से  हम  संसद्  के  अधिकार
 किया  जा  सकता है  |

 जहां  तक  मुझे  ज्ञात  हे--मेंने  जांच  कर

 क्योंकि  सुची  में  वृद्धि  अथवा  घटौती

 करने का  एकमात्र  श्रधघिकार  संसद  को
 ली  है--हमने  ऐसी  कोई  चीज़  नहीं  की  है  ।

 मान  लिया  जाये  कि  पूछे  जाने  पर
 कोई

 व्यक्ति

 श्री  पाटनकर
 :

 जो  आंकड़े मुझे  को  दिये
 अपने  आपको  हरिजन  बताता  जबकि

 गये  उन  में  में  ऐसी  कोई  बात  sal  देखता  ।
 हरिजन  नाम  की  कोई  जाति  नहीं  हरिजन

 एक  जाति-नाम  जिसमें  विभिन्न  उपजातियों
 मेरे  कहने  का  मतलब

 नहीं है  कि  सूचना
 के  बहुत  से  व्यक्ति  सम्मिलित  चाहे  वे  इसमें

 पूर्णतः  सही  gt  मेरी  निवेदन  केवल सम्मिलित  किये  जायें  अथवा  नहीं  ।  अतः

 dere में  अन्य  स्थानों  में  जहां  भी  हमारे

 इतना  कि  हमें इन  प्रश्नों  पर  अलग

 अलग  विभिन्न  स्तर  पर  विचार  करना
 अभिलेखों  से  ऐसा  पता  चलता  वहां  जाति

 और  इस  बारे  में  कतई  चिन्तित  नहीं  होना
 at  सम्मिलित  की  जाती  हैं  ।  जति  में  परिवेश

 जेसी  कोई  चीज़  हमने  नहीं  की  है  ।  यदि  इस
 चाहिए  कि  यदि  कोई  चीज़  गठती से  हो  गई

 तो  सरकार  उसको
 नहीं  सुधारेगी

 ।  में
 इस

 सम्बन्ध में  ऐसी  कोई  गलती  अथवा  उसी  जैसा
 सम्बन्ध में  माननीय  सदस्यों को  आश्वासन

 वर्णन  हो  गया  कि  क्या  कोई  विशिष्ट
 दे  सकता  हूँ  ।  जहां  तक  इस  विधेयक

 का
 सम्बन्ध

 उसी
 जाति  का  जिसका  राष्ट्रपति

 प्रवर  समिति  कुछ  भी  हम  इस  पर

 के  ate  में  उल्लेख  तो  जहां  तक  हमारे

 अभिलेखों  से  पता  चलता  है  हमने  उसको
 विचार  करेंगे  ।  किन्तु  में  यह  नहीं  कह  सकता

 कि  संवैधानिक  संशोधन  सम्बन्धी  ये  सारी

 मालूम  करने  तथा  सुधारने की  कोशिश  की  चीजें  इस  विधेयक  में  ही  सम्मिलित  की  जायेंगी

 है  ।  हमने  इस  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  पूर्ण  जांच

 कर  ली  है  और  इस  समय  इसके  शक्ति  से  परे

 क्योंकि  ऐसी  आशा  करना  सीमा  के  बाहर  जाना

 होगा ।
 घोषित  होने  का  कोई  अवसर  महीं  हैं  ।

 पति  के  आदेश में  जो  जातियां  नहीं  रखी  गई  हैं  बालकृष्ण  फार्मा  में एक  बात

 उनको  जोड़ने का  प्रश्न  तो  एक  अलग  विषय  बताना  चाहता  हूं  ।  जनगणना  आयुक्त  ने  केवल

 जाति  सम्बन्धी  शब्दों  को  ही  नहीं  जोड़ा  है है  न्याय  चाहने  वाले  सदस्यों  से
 मेरा

 कहना  हैं  कि  इन  तीनों  प्रश्नों को  एक  साथ  अपितु  कुछ  विशेष  उपजातियों  को  सम

 सिपला  देना  ठीक  नहीं  हैं  ।  सुची  का  मामला  विष्ट  कर  लिया  जिसके  एरिणामरवरूप

 न  लोगों  को  विशेष  तिनिधित्व  दे  दिया भिन्न  हैं  ।  परिसीमन आयोग  की  क्या  शक्तियां

 होनी  यह  प्रश्न  भी  अलग  है  ।  {|
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 उपाध्यक्ष महोदय  :  में  प्रत्येक  सदस्य  के  परिसीमन  कि  समिति  उचित

 को  बोलने का  अवसर  प्रदान  करूंगा ।  समझे  कठिनाइयों को  भी  दूर  किया जा  सके  ।,,

 पहले  मुझे  सभा  कें  सामने  प्रस्ताव
 रख  शी  पाटनकर :  अन्तिम  वाक्य के  बारे

 म॑  कुछ  कठिनाई क्योंकि  मेंरे  विचार
 में

 लेने  दीजिए  ।  प्रस्ताव  पास  हुमा  :--

 परिसीमन  आयोग  यह  वाक्य  बहुत  लम्बा  है  ।  इसमें  यह  कहा

 १९५२  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वालें
 गया

 भी  राज्य में  ऐसी
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  |

 जातियों  उपजातियों  को
 बर्मन  बंगाल--रक्षित

 चन  क्षेत्रों  क  परिसीमन  में  उचित

 भ्रनुसूचित  :  में  प्रस्ताव  करता  निधित्व देने  तथा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के

 gi  परिसीमन में  जैसा  कि  समिति  उचित

 कि  friar  को  श्री
 ~  ON  wea  कठिनाइयों  को  दूर  करने  ।”

 नारायण
 रघुवर  दयाल  अतः  इसका  खाद्य  सम्पूर्ण  अधिनियम

 श्री  नारायण  सोबा  कें  संशोधन  से  नही ंहै  ।  जो  कुछ  परिणाम हो

 श्री  त्रिभुवन  नारायण  पंडित  च
 उसके  अनुसार  किया  जा

 सकता  किन्तु यह

 राय  श्री  रेशम  लाल  जांगड़े
 अत्यन्त  श्रस्यष्ट  हैं  ।

 श्री  बहादुर  भाई  क ठाभाई चव्य  श्री  श्री  कहकर

 बी०  एस०  श्री  एन०  सी०  :  इस  समिति  में  मद्रास  राज्य  से

 भी  जयपाल  श्री  श्रवधेदवर  प्रताप  कोई  हरिजन  नहीं  लिया  गया  है
 ?

 fag,  श्री  एम०  जी०  श्री  टी०  संगण्णा  उपाध्यक्ष महोदय  :  श्री  कठिन  का  ही
 at  मंगलगिरिं  श्री  पी०  चाम  क्यों  न  जोड़  दिया  जाये  ?

 डा०  एक  श्री  श्री  ada  :  में  इस  समिति में  श्री
 पन्नालाल  श्री  एन०  रवैय्या  कक्कड़  को  भी  सम्मिलित कर  रहा हूं
 श्री  सीतानाथ  ब्रह्म  श्री  राम  जी  श्री  नवल  प्रभाकर

 श्री  frat  बिहारी  सरदार  रक्षित--अनुसूचित  जातियां  )
 :  दिल्ली  का

 em  श्री  रामेश्वर  श्री  अमर  तो  खास  मामला  हैं  ।  इनमें  पहले भी  यह

 सहगल  श्री  एच०  वी०  था  दिल्ली की  लिस्ट  यूज़  नहीं  की

 और  प्रस्तावक की  एक  प्रवर  समिति  को  पंजाब  की  लिस्ट  यूज  की  गई  है  और  साथ  में
 सौंपा

 जाय
 और  इसे  २२  दिसम्बर  १९५४  दूसरी  गलतियां  भी  हैं

 ।
 में  इस  हाउस  में  इस

 को
 या

 उस  से  पूर्व  अपना  यह  प्रतिवेदन  मामले  को  पहलें  भी  उठा  चुका  हूं  लेकिन  इस

 प्रस्तुत  करने  का  gate  दिया  जाय  कि  सेलेक्ट  कमेटी  के  इन्दर  दिल्ली  का  कोई

 वह  विधेयक  में  संशोधन  की  सिफारिशें  मेम्बर  नहीं  लिया  गया  |

 करें  जिससे  कि  १९५१  की  जनगणना  में  श्री  बमन  विंमान  विधेयक
 संव  धनिक

 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनसूचित  श्रादिम  तथा  विधि  सम्बन्धी va  कठिनाई  को  दूर

 जातियों
 की

 किसी  भी  राज्य  में  हुई  करनें  के  लिये  है  जो  कि  कतिपय  राज्यों

 कम  गणना  को  दुर  किया  जा  सके  और  कुछ  गलतियों
 के  मालूम  होने  से  पेदा  हुई

 ऐसी  जातियों  अथवा  ख़ादिम  जातियों  को  राजस्थान  और  उत्तर

 निर्वाचन  क्षेत्रों के  परिसीमन  में  उचित  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 निमित्त  दिया  जा  और  निर्वाचन  क्षेत्रों  झादिम[जातियों  के
 जनगणना  सम्बधी

 तरां  कड़ों
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 श्री  बेन

 के  बारे  में  जो  गलतियां  थीं  वे  कुछ  टीम  तक  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  कहना यह  हूँ  कि

 ठीक  कर  े  मई  हें  ।  सौराष्ट्र  और  हैदराबाद  परिसीमन  आयोग  द्वारा  एक  बार  निर्वाचन

 में  इन्हें  ठीक  करने  के  लिये  जो  ढंग  अपनाया  क्षेत्रों  के  निश्चित  हो  जाने  पर  उनमें  जल्दी

 गय  उसके  बारे  में  में  अभी  चर्चा  करूंगा  ।  कोई  परिवर्तन  करना  कठिन  होगा  और

 चौथे  मंत्री इस
 AACA  में  जो  वचन  दे  रहे भाग  राज्यों  में  भी  कुछ  गलतियां  ठीक

 की  गई  हैं  और  इनके  सम्बन्ध  में  अपनाई  गई  वे  उनको  पुरा  नहीं  कर  सकेंगे  ।  में  चाहता

 प्रक्रिया  का  वर्णन  भी  में  weary  हूं  कि  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  यह  निर्णय  कुछ

 माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  हैं  कि
 ary  के  दना  चाहिए  और  सारे

 भारत  में  सारी  जातियों के  साथ  एक  सा
 बाद  के  मामलें  में  १९५१  की  जनगणना में

 अनुसूचित  जातियों  और  आदिम  जातियों
 न्याय  करना  चाहिए  ।  यदि  कोई  उपचुनाव

 होगा तो  उसके  fer  पुरान नि  चिन  क्षेत्र
 की  जो  संख्या  दिखाई  गई  है  उसके  बारे  में  यह

 निर्मित  ही  ।
 ज्ञात  होते  ही  कि  बावजूद  इसके  कि  सारी

 जनसंख्या  में  वृद्धि  हुई  वह  बहुत  कम  दिखाई
 श्रीमान  में  यह  बताता हूं  बातें  केसे

 गई  तो  उसको  ठोक  करने  के  लिये  तुरन्त  हुईं  ।  जनगणना  पत्रों  की
 के  पृष्  २

 उपाय  किये  गये  ।  में  यह  बताना  चाहता  हूं  में  यह  आ  हूँ  कि  जनगणना
 कि  ऐसी  ही  गलतियों  अन्य  राज्यों  के  साथ  ने  अपने  अधीनस्थ  अधिकारियों  को  Tae

 भी  हुई  हैं  ।  tyTeay  का  ही  उदाहरण  लीजिए  दिये  थे  कि  अनुच्छेदਂ  ३०.१  और  CR  के  भवीत

 जहां  पर  समान्य  जनसंख्या  में  १९४०-४१
 सुची  में  जिन  जातियों  के  नाम  दिये  हूं

 और  १९५०-५१  के  बींच  १५  प्रतिशत
 गीत

 करते  सभ  उनको  sea  जातियों

 वृद्धि  किन्तु  अनुसूचित  जातियों  की  के  वर्ग  में  रख  feat  जाय े.।  aa:  राज्य

 संख्या  १२*  ४२  प्रतिशत  कम  हो  गई  |  में  सभा  झ्रदीक्षकों  को  इत्यादि

 से  यह  पूछें ना  चाहता हूं  कि  हैदराबाद  के  बारे  की  जाति  लिखने  अथवा  न  लिखने  को  स्वतन्त्रता

 में  जो  गलतियां  मालूम  ई  हें  और  जो  कि  थी  किन्तु  अधिकांश  राज्यों  में  वे  नहीं

 किसी  प्रकार  सुधारी  जा  रही  क्यो  सरकार  गई  |

 feat  यह  उचित  नहीं  है  कि  वह  अन्य  राज्यों

 में  भी  इन  गलतियों  को  मालूम  करने  की  कोशिश  अब  इन्हों  मामलों  के  वारे  में  बात  उठती

 करे  और  उनकी  सुधारे  ताकि  उन  राज्यों  के  aaty  मंत्री  हैं  किन्ही  एक

 सथ  भी  न्याय  हो  सके  |  प्रवर  समिति  बना  सकते  हूं  और  विधेयक  में

 थोड़े  परिवर्तन  कर  सकते  हें  ताकि  अन्य  राज्यों

 भवन नीय  मंत्री  ने  कहा  हूं  कि  अधिकांश  के  ऐसे  मामले  हम  ले  सकें
 ।

 मेरा  निवेदन  यह

 हैकि  स  गये  कोई  काम  नहीं बन  सकेगा
 राज्यों  में  परिसीमन  हो  हू

 और  उनके

 और  माननीय  मंत्रो  अन्य  राज्यों  के  साथ  कोई
 पुनरीक्षण  में  बड़ी  कठिनाइयां  दा  हो  जायेंगी  ।

 परन्तु  में  पूछता  हुं  कि  ae  इन  चार  राज्यों
 न्याय  नहीं  कर  सकेंगे  ।  में  उनको  बताना

 के  साथ  साथ  सरकार  अन्य  राज्यों  में  इस  कि  ga  राज्यों  में  भी  जहां

 अन्याय  को  दुर  करने  की  कोशिश  नहीं  अछूतों  अथव  हरिजनों  के  नाम  लिख

 करती  at  उन  राज्यों  की  जनता  लिए  गये  हें  उन्हें  निर्वाचन  क्षेत्रों  का

 सरकार  बया  उत्तर  देगों  ?  ga:  परिसीमन  और  पुनरीक्षण  करना  पड़ेगा  ।
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 इस  प्रकार  कहीं  पर  भी  बचने  का  उपाय  नहीं  सूचित  जातियों  की  जनसंख्या at  fe  कर

 है: ।- एक  बार-काम  प्रारम्भ कर  देने  TT  उसको  देनी  ।  यही  सबसे  सीधा  '

 तम  उपाय  है  ।  वैसे  सरकार  जो  उपाय अधूरा  नहीं  छोड़ा  जा

 किरदार  हुक्म  सिह
 पीठासीन

 उचित  समझे  किन्तु  fag  भी  राज्य के

 अन्याय  नहीं  होना  चाहिए  अन्यथा  उसका

 जनगणना पत्र  केपी  २  पर  अनुदेश  परिणाम  अच्छा  होगा  ।

 दिये  गये  हूँ  उनके  अनुसार  विभिन्न  राज्यों  में

 जो  कुछ  हुआ  है  वह  संक्षिप्त  रूप  में  इस  प्रकार  सभापति  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 |

 आसाम  में  १९४१  और  १९५१  के  बीच  श्री-बिसेन  :  श्री  नवल  प्रभाकर  को  नाम

 सामान्य  जनसंख्या  में  १७*  ६७  प्रतिशत  वृद्धि  भी  सूची  में  सम्मिलित  कर  feat  जाय  ।

 किन्तु  अनुसूचित  जातियों  की  जनसंख्या
 सभापति  महिला  :  हां  ।

 केवल  १२"  ४८  प्रतिशत  ही  बढ़ी  ।  बम्बई  में

 श्री  ठी०  एन०  सिंह  :  श्री  एच०  एन० Re Gy  प्रतिश्त  -
 वुद्धि  सके  मुकाबले

 सूचित  जातियों  जनसंख्या .  केवल  १८*  ८८  मुकर्जी  का  नाम  भी  सम्मिलित  कर  लिया

 प्रतिशत  बढ़ी  ।  मध्यप्रदेश  के  बारे  में  में  बता  जाय  ।

 ही  चुका  इनसे  बातोंको  क्या  ara
 सभापति  महोदय  :  कया  प्रस्तावक  को

 हू  ?  कया  अनुसूचित  पर  इस  dea

 कोई  आपत्ति  आई  जिसके  कारण  केवल  उनकी
 कोई  आपत्ति है

 ?

 ही  संख्या घट  गई  ?  यहीं  बात  हम  बिहार  श्री  बमन  जी  नहीं  ।

 और  मद्रास  में  देखेंगे  ।
 सभापति  महोदय :

 श्री  मुकर्जी  का  नाम

 सभापति  महोदय  *  माननीय  सदस्य  भी  सम्मिलित  किया  जाता  हूँ  ।  संशोधन

 अपना  भाषण  जल्दी  कोशिश
 प्रस्तुत  हुआ  :

 विधेयक को  कभी  वेंकटेशा  नारायण

 श्री  रघुवीर  दयाल  को  नारायण
 श्रीमान  ।  में  सभा

 केवल  इतना  बताना  चाहता  हूं  कि  9242 HT को
 संदेशा  श्रीਂ  त्रिभुवन  नारायण

 जनम  गना  {842A में  जो  आंकड़े  प्रकाशित  पंडित  अलगु  राय  श्री  tat

 हुए  हैं  उनके  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  की  लाल  श्री  बहादुर  भाई  कुंठा भाई

 जनसंख्या  १,९१,१६,४९८  जबकि  gay:  में  श्री  बो  एस०  श्री  Gao  सी
 ०

 श्री  अवलेश्वर उनकी  सख्या  १२,०००  थी  |  अब  यह  श्री  जयपाल

 सरकार  पर  निर्भर  करता  हैं  कि  वह  बिना  fr  एम०  जो०  श्री  टी  ०

 अतिरिक्त  खर्चे  के  इस  गलती  को  सुधारे  या  शी  मंगलगिरिं  श्री  पी०

 परिसीमन  आयो  से  fax  से  काम  करने के  डा०  To  श्री

 लिये  कहे  ।  मेरा  निवेदन  यह है  कि  इस  सम्बन्ध  लाल  श्री  एन  ०  श्री

 में  सरकार  को  परेशानी  का  बिल्कुल भी  ख्याल  श्री  सम  जी  श्री

 नहीं  करना  चाहिए  ।  किसी  प्रकार  भी  निकुंज  बिहारी  सरदार  हुक्म

 इस  सम्बन्ध  में  न्याय  होना  ही  चाहिए  ।  मेरा  श्री  रामेश्वर  सरदार  अमर  सिंह

 सुझाव  तो  यह  हं  कि  सामान्य  जनसंख्या  में  हो  पी०  श्री  नवल  श्री  एच  ०

 जितनी  वृद्धि  हुई  2,  उसी  अनुपात  से  एन ०  श्री  एच०  वी ०  पाटनकर  और
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 [aratt fa

 प्रस्तावक  की  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  समिति  को  सौंपा  जाय  और  १  मार्च  १९५५

 जाये  और  इसे  २२  १९५४  को  या  को
 या  उससे पुर्व

 qtr  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 उससे  पुर्व  अपना  यह  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  करने  का  यह  अनुदेश  feat  जाय  कि  वह

 का  अनुदेश  दिया  जाय  कि  वह  विधेयक  में  qe  अधिनियम  की  किन्हीं  अन्य  धाराओं  में

 संशोधनों  की  सिफारिशें  करें  जिससे  कि  १९५१  संशोधनों  को  सिफारिशें  करें  जो  कि  इस

 जनगणना  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  यक  में  न  आई  हों  यदि  उक्त  समिति  की  राय

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  की  किसी  भी  में  ऐसे  data  आवश्यक  हों  ।

 राज्य  में  हुई  कम  गणना  को  दूर  किया  जा

 सके  और  ऐसी  जातियों  अथवा  आदिम  जातियों  सभापति  महोदय  :  इसके बाद  सरदार

 को  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  में  उचित  Yo  एस०  सहगल  का  संशोधन  संख्या  १०  हैं  |

 afata tae  feat  जा  और  निर्वाचन

 क्षेत्रों  के  परिसीमन  जैसा  कि  समिति
 सरदार  ए०  एस०  सहगल  :

 में  अपना  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।
 उचित  समझे  अन्य  af  नाइयों  को  भी  दूर

 किया  जा  सके  ।''
 पंडित  मुनेश्वर  दत्त  उपाध्याय  मं

 अब  संशोधन  संख्या  ७  FAT  प्रस्तावक  प्रस्ताव  करत  हूं  :

 इसे  प्रस्तुत  करना  चाहते  हूँ  ?  “
 कि  विधेयक  को  श्री  उपेन्द्र  नाथ

 श्री  आर०  Sto  मिश्र  सरदार  अभर  सिंह  श्री  नारायण

 :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 सोबा  श्री  आर०  एल०

 श्री  fro  एन ०  श्री  ढो  ०  एन ०
 विधेयक  को  श्री

 Tats  ato

 पंडित  कुर  दास  डा०  लंका
 श्री  अलग  राय  शी  रघुवीर  दयाल

 श्री  निकुंज  बिहारी  सरदार

 सुभद्रा  पंडित  मुनेश्वर  दत्त

 gan  fag,  डा०  ए०  श्री  रामजी
 डा'०  श्री  दीवान  चन्द

 श्री  अजधेस्वर  प्रसाद  सिंह  ,  सरदार  अमर
 श्रीमती  सुचेता  श्री  बालकृष्ण

 श्री  एच०  वी०  श्री  पी०
 fas  सरदार  हुक्म  श्री  राधेश्याम

 श्रीरामँंजी  श्री
 श्री  वीरेन्द्र  ताथ  और  प्रस्तावक

 की  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाय  और  इसे
 नारायण  sitar  श्री

 २२  १९५४  को  या  उससे  पुर्व

 हर  हाई नेस  राजमाता  कमलेन्द्मति  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  अनुदेशन  दिया  जाये  ।'

 श्री  भीखा  श्री  To  एम०  श्री

 डोडा  श्री  निकुंज  विहारी
 सभापति  महोदय  :  श्री  ata  का

 sty  विश्वम्भर  दयाल  श्री  पन्नालाल  न  तो  पहले  प्रस्तुत  किया  जा  का  है
 !  अब

 में  इन  दोनों  संसाधनों  को  प्रस्तुतਂ  करता  |  ह
 fea  बालकृष्ण  श्री  एन०

 att  बहादुर  भाई  कुंठा भाई  डा०  सत्य  संशोधन  प्रस्तुत  हुए  |

 नारायण  श्री  एस०  जी०  श्री
 श्री  राधे  लाल  ब्यास  )

 :

 बी०  एस०  श्री  रामेश्वर  श्री  ठी
 ०  औचित्य  दन  के  हेतु  पुछना  चाहता

 |
 कि  श्री

 श्री  उपेन्द्रनाथ  बर्मन  और  श्री  रघुवीर  क  का  संशोधन तो  प्रस्तुत  े  ही  चुका
 |

 सिले  (  की  क  az  इसके  ते हुए  क्या  दूसरे  माननीय  सदस्य



 २२५०९  परिसीमन  grit  ट  fi tha  है  श  १९५४  विधेयक  २२१०

 को  उसी  कार  का  संशोधन  प्रस्तुत  करना  पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय  :

 उचित हैं  ?  मेरे  विचार  में  ऐसा  नहों  होना  मेंने  अपना  संशोधन  पढ़  कर  सुना  दिया

 चाहिय े।  अब  में  इसका  सार  दोहराता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  यदि  ये  एक  समान  एक  माननीय  सदस्य  :  इसको  क्षेत्र  FAT

 होतो  में  एक  को  wane  कर  है  ;  और  कौनसी  हिदायतें  दी  जानी  हैं  ?

 ये  गनों  अलग  अलग  दोनों  रहें  ।  पंडित  मुनिवर दत्त  उपाध्याय :  मेंने

 पंडित  wet  दास  ज  :  सारी  बातें  पढ़  दी  हूं  ।  सभा  के  समक्ष  यह  जों

 विधेयक  इसका  क्षेत्र  बड़ा  सीमित  है  । केवल  नामों  में  ही  अन्तर  सके  अतिरिक्त

 विषय  में  बहुत  थोड़ा  अन्तर  हैँ  ।  यदि  नों  इसपे  केवल  उत्तर  प्रदेश  को  ही  कुछ  लाभ

 हो  सकता है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  अभी सहमत  होकर  नामों  की  सूची  देते  तो  तक

 रहता  अब  मतदान  में  का  नाई  होगी  ।  तक  अन्तिम  आदेश  जारी  किए  गए  प्रतीतਂ  नहीं

 होते  ।  आयोग  अंब  पुनरीक्षित  आंकड़ों
 को  पाटनकर

 :  यदि  ae  बात  उन  सब

 सदस्यों  को  स्वीकार  जिन्होंने  प्रवर  समिति
 के  आधार  पर  वहां  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  at

 परिसीमन  करेगा  |  जहां  तक  अन्य  राज्यों  का
 को  निर्दिष्ट  करने  के  ऐसे  संशोधनों  की  सूचना

 श्री  उपाध्याय  का  संशोधन  स्वीकार
 सम्बन्ध  उनके  सम्बन्ध  में  अन्तिम  आदेश

 जारी  हुए  कई  मास  व्यतीत  हो  चुके  हूं  और
 किया  जाये  ।  में  इसे  स्वीकार  करने  को  तैयार

 यदि  कोई  इसमें  और  नाम  बढ़ाना  तो
 आयोग  को  उनकी  कोई  मामूली  सी  गलती

 भी  ठीक  करने  का  अधिकार  नहीं  किन्तु
 मुझे  उसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  हैं  ।

 केवल  उत्तर  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  ही  ऐसा

 सभापति  महोदय  :  यदि  प्रस्तावक
 सकता हूँ

 मंत  होते  हैं  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।
 केवल  यही  कठिनाई  नहीं  है  ।  मुख्य चर्चा  नलनी  चाहिए  ॥

 नाई  राष्ट्रपति  के  आदेश  चा क्या वलि  है  ।

 श्री  ato  एस०  aft  :  उसमें  अनुसूचित  जातियों  की  एक  बड़ी  लम्बी

 मेरा  भी  एक  संशोधन  है  ।  चौड़ी  अनुसूची  है  जिसका  जनगणना  के  समय

 ध्यान  जायेगा  |  पिछली  जनगणना

 सभापति  महोदय
 :  वह  तो  वेसे  प्रस्तुत  राष्ट्रपति  के  आदेशानुसार  मामलों  की  सूची

 हो  चुका हैँ  ।  का  ध्यान  रखा  गया  था  और  उसी  के  आधार

 पंडित  मुनेश्वर  दत्त  उपाध्याय :  कुछ
 पर  अनुसूचित  जातियों  की  जनसंख्या

 रिते  की  गई  थी  ।  इस  पुनरीक्षण  के  बाद  कई और  नामों  का  सुझाव  दिया  जा  रहा  में

 उन्हें  स्वीकार  कर  लूंगा  |
 अन्य  जातियां  भी  अनुसूचित  मान  ली  गई  हैं

 इसलिए  उनकी  संख्या  बढ़  गई  हूँ  अर्थात्  लगभग

 चार  लाख  का  अन्तर  पड़  गया  है  | श्री  जांगड़े

 सुचित  जातिया ं)  :  में  अपना  संशोधन
 श्री  बी०  एस०  कहा ं?

 करना
 चाहता हूं  ।

 मुनिवर दत्त  उपाध्याय  :  उत्तर

 सभापति  महोदय  ॥  यह  संशोधन
 waar  में  ।  मेरी  प्रार्थना  यह  है  कि  यह  तन  तक

 खंड  के  बारे  मे ंहू ंऔर  sa  समय
 >

 नहीं  लियें  सम्भव  नह्दीं हू ँहूं  जब  तक  राष्ट्रपति  के  आदेश

 जा  रहे  का  संविधान  के  अनुच्छेद  ३४१  (१1  के
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 दत्त

 अपसार  पुनरीक्षण  नहों
 किया  जाता  ।  यदि  वे

 तो  जान  छोड़े
 गये  थे  ।  भारत

 इस  अन्तर  के  सम्बन्ध में  दन  उठाया  की  जनगणना  के  पृष्ठ  २,  फ्र  संख्या  १९५ ३

 जाता  तो  अब  उसका  काई  उत्तर  नहीं  है  ।  से  यह  बात  बिल्कुल स्पष्ट  हैं  ।  इन  लोगों  को

 में  ae  प्रार्थना  करता हूं
 कि  इसका  पुनेरी  इसलिए  छोड़ा  गया  था  क्योंकि  ये  राष्ट्रपति  के

 आदेश  में  सम्मिलित  नहीं  थे  ।  इसलिए  इसे arm  किया  arg  और  केवल  राष्ट्रपति  ही  उस

 सूची  को  बदल  सकते  हैं  ।  कोई  गलवी  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  मेरे  विचार

 में  यह  बात  उत्तर  देश
 के

 बारे  में  भो  उठेगी
 यदि  उन  लगों  को  भी  गिना  जाये  जो

 अब  और
 शवों  की  tel

 और  में  यह  श्रॉर्थनाਂ  करने  चाहता  हुं  कि
 यदि

 उत्तर  के  बारे  में  कुछ  fear  जाये  तो  उसी
 रखे  गये  हूं  गण  होगी  ।  वास्तव  में

 फ्रकार  से  सभी  राज्यों के  बारे  किया  जाना
 ये  लोग  अनुसूचित  जातियों  के  हैं  ।  उन्हें  तब

 तक  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक़
 चाहिय े।

 संसद्  &  अधिनियम  सूची  को  बदला  दूसरी  बात  हैदराबाद  और  सौराष्ट्र

 नहीं  जाता  और  आदेश  में  परिवर्तन  नहं  राज्यों के  सम्बन्ध  में  उनका  area  भीं

 किया  जांता  ॥  अवैध  दो  वहां
 भी  अंकों  का  पूर्वी क्षण

 उसी  सेਂ  किया  गया हूँ
 जिसਂ  प्रकार  से

 सभापति सर्वोदय  :  किन्तु  स  समय

 उत्तर  प्रदेश  में  किया  गया  था  ।  यहां  भी  कुछ
 बात  यह  है  कि  उन्हें  अनुसूचित  जाति  steer

 में  तो  सम्मिलित  किया
 गया

 किन्तु  केवल
 ऐसे  लोग  छोड़

 गए  क्योंकि  राष्ट्र  पत्ति
 की  सुची  में  उनके  नास  नहीं  ।

 गलती  से  उनकी  गना  में  ं
 उस  प्रकार  आधार  को  लेकर  पुनरीक्षण

 पंडित  मुनिवर  दत्त  जब  तक  नहीं  है  are  इन  राज्यों  के  बारेमें  भी

 उन्हें  सूची  में  नहीं  रखा
 जाता

 तब  तक
 उन्हें  अन्तिम  आदेश  जारी  किए  अनुचित

 अनुसूचित  जातियों  केਂ
 रूप  में  नहीं  लिया  जा  होंगे ।  यह  बात  तीन  राज्यों के  बारे  में  उत्पन्न

 सकता  |  इसी  प्रकार  अनुच्छेद  ३४१०  इंस  होती  शेष  के  बारे  में  अन्तिम

 सम्बन्ध में
 उपबन्ध  किया  जा  चुका है  आदेश  दिये  जा  हूं  ।  आदेश

 अनुसूचित  जातियों  कके  जो  आंकड़े  वे
 पुनरीक्षित  आंकड़ों  के  आधार  पर  नहों  दिये

 ठीक  आंकड़े  नहीं  होंगे  wed)  अनुसूचित  गए  ।  आरम्भिक  आंकड़ों  में  ये  अनुसूचित

 जातियों  के  दृष्टिकोण  से
 वे  क

 किन्तु  जातियां  सम्मिलित  नहीं  थीं  ।  मुझे  खेद  है  कि

 यदि  वैधानिक  दृष्टि  से  देखा  जाये तो
 ये  इनमें  से  कोई  भी  वैध  आदेश  नहीं  हैं  ।

 गलत  हैं  ।
 सभापति  महोदय  :  यद्यपि  मेंने  कोई

 में  यह  बात  मानती हूं  कि  यदि  इससे
 किसी  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  किन्तु में

 राज्य  को  कोई  लाभ  हो  सकता  तो  वहं  फिर  भी  माननीय  सदस्य  से  प्रार्थना  करूंगा

 केवल  उत्तर  प्रदेश  ही  किन्तु  में  यह  भी  कि  वह  शिष्य  ही  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 कहूंगा  कि  अन्य  राज्यों  के  अनुसूचित  जाति  के
 4

 लोग  क्यों  इस  लाभ  से  वंचित  रहें  ?  किन्तु  में  पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय :  मं

 तो  यह  समझता  हूं  fe  इससे  उत्तर  प्रदेश  अभी  एक  या  दो  मिनट  ही  लगाऊंगा  ।  आयोग

 को  थी  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  पहुंचता  ।  इन  वालों  ने  स्वयं  माना  हं  कि  जब  तक  आदेश

 आंकड़ों  की  गलतियां  कोई  गलतियां  नहीं  को  पुनरीक्षण नहीं  किया  जाता  तब  तक  यह
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 सम्भव  नहीं  2  कि  स्थान  निश्चित  किये
 और  उस  शाइर  कुछ  जातियों  के  नाम  लिखें

 जासंकें  और  निर्वाचिन-क्षेत्रों  का  परिसीमन  wa  कि  फलां  फलां  जगह  पर  फलां  फलां  जातियों

 हो  सके  ।  उन्होंने  इस  बारे  में  श्री  रु०  वी
 ०  को  डि  ड्यूड  कारण  जातियां  माना  जायेंगी  ।

 तिवारी को  एक  पत्र  भी  लिखा है
 बदकिस्मती  से  गवर्नमेंट  के  काम  कुछ  इस

 उन्होंने  उसमें  लिखीं  है  कि  केवल  संसद  ही  qs चलते  है  कि  में  ने  तो  उनकी  तारी  फ़

 इसे  ठीक  कर  सकती हे  ।  ही  कर  सकता  हूं
 और  न  बुराई ही  ।  हम  सब्र

 श्री  पाटनकर  :  इस  विधेयक  में  यह  नहीं
 जानते हें  कि  इस  के  भंगी

 होते  मोची  अछूत  होते  हूं  और  मेहतर  भी

 किया जा  सकता
 अछत  होते  हैं  |  लेकिन  प्रेसीडेंट  के

 यहं fea  मं नीद वर दत्त  उपाध्याय  यह  में  उत्तर  प्रदेश  में  न  भंगी  अछूत  हैं  न

 ठोक  है  कि  इस  विधेयक  में  ऐसा  नहीं  किया  मोची  अछूत  है  और  न  ही  मेहतर  अछत  समझे

 जाते  हूं  ।  इन  जातियों  को  शिड्यूल  कास्ट जा  अतः  हमें  चाहिये  कि  एक  पृथक

 विधान  बना  कर  इस  विषय  को  ठोक  क  और  fam  इस  वास्ते  नहीं  माना  क्योंकि

 सभी  राज्यों  को  लाभ  पहुंचायें  ।  नका  प्रेसीडेंट  के  में  कोई  जिक्र  नहीं

 सभापति  महोदय  किन्तु  माननीय  सन्  १९५१  में  हिदायत दे  दी  ag  कि

 सदस्य  के  स  प्रस्ताव  द्वारा  ऐसा  नहीं  हो
 जिन्होंने  अपने  नाम  के  बाल्मीकि लिख

 वाया  उनकों  शिड्यूल्ड  कास्ट  समझा
 सकता

 जायेगा  इसलिये  जिन्होंने  अपने  नाम  के  साथ

 पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय
 :

 मे
 भंगी या  ख़रकारों  या  मेहतर  लिखवाया था

 माननीय  मंत्री  से  बात  की  थी  |  उन्होंने  कहां  उनको  शिड्यूल  कास्ट  की.कंटेगरी  में  हामिल

 था  कि  वे  अभी  केवल  इतना  ही  स्वीकार  कर  नहीं  गया  |  हम  जानते  हूँ  कि  उस  वक्त

 सकते हैं  ।  और  जो  कठिनाइयां हूं  यदि  वे  उन्हें  ये  लोग  अपने  आप  को  भंगी  या  खाचरोद

 बताई  जायें  तो  वे  उन  पर  विचार  करेंगे और

 बाद  म  दूर  करन  को  प्रयत्न  करेगे  |

 या  मेहतर  के  नाम  से  पुकारा  जाना  नहीं  चाहते

 थे  और  अपने  आप  को  हरिजन  या बाल्मीकि

 कहते  थे  ।  महात्मा  गांधी  ने  भी  इन  को  हरिजन
 श्री  आर०  डी०  यह  जो  बिल इस

 का  नाम  दिया  था  ।  कहने  को  तो  वे  हरिजन
 हाउस  के  सामने  है  मं  इसका  स्वागत  करता  हूं

 और  वह  इसलिये
 कि

 जो  ज्यादती  मेरे  सूबे
 हो  गये  लेकिन  उनका  काम  मेहतर

 और  मोची  का  ही  रहा  ।  प्रेसीडेंट  के
 के  शंडयूट्ड  कास्ट  भाइयों  के  साथ  हुई  थी  उस

 डर  के  मुताबिक़ सीटें  उन  का  नाम ही ज्यादती  को  यह  बिल  दूर  करना  चाहता  है  ।

 हमने  डीलिमिटेशन  कमीशन  इसलिये  बनाया
 दिड्यूल्ड  कास्ट  में  रखा  गया  जिन्होंने  अपने

 नाम  के  साथ  बाल्मीकि  ही  लिखवाया  और
 था  कि  वह  तमाम  कॉस्ट्यूम एं  पीज़  का  बंटवारा

 मोची  मेहतर  ates  को  इन  की  गिनती  में

 कर  दे  और  क्योंकि  आबादी  बढ़  रही  थी  इस

 वास्ते इस  कमीशन  को  अख्तियार दे  दिया  गया
 शुमार  नहीं  किया  गया  ।  में  कह  रहा  था  कि

 प्रेसिडेंट  का  वह  डर  गलत  था  इसलिये
 था

 कि  वह  कॉस्टिट्यूएं पीज  को  रि एडजस्ट  कर
 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  प्रेसीडेंट  के  उस

 दे  और
 उनको  ठीक

 ठाक
 कर

 दे
 ।

 इतना  ही  डर  को  बदला  जाये  |  प्रेसीडेंट  का  ayer

 काम
 इस

 कमीशन
 के  सपुर्द  किया  गया  था  ।  सिवाये  पार्लियामेंट के  कोई  नहीं  बदल  सकता

 इस  बीच में  कुछ  गलतियां सामने  आई  और  और  यह  बात  हमारे  सामने  आ  चुकी  है  ।  अभी

 सें  १९५०  में
 प्रेजीडेंट का  ऑर्डर  जारी  हुआ  माननीय  उपाध्याय

 जी
 ने  वह  पत्र  पढ़  कर
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 arco  डी०

 सुनाया हैं  जो  कमीशन  ने  श्री  बी
 ०  एन०  तिवारी  स्टेटों  के  बारे  में  नहीं  ।  हमारे  माननीय  मन्त्री

 जीने  मुझे  यकीन  दिलाया हूँ  कि  और  स्टेटों को  लिखा  है  ।  उसमें  कमीशन  ने  यह  बात  साफ़

 कर  दी  है  कि  जो  farts  रजिस्ट्रार
 में  जहां  कहीं  ज्यादतियां  हुई  हूं  उनको  भी

 जनरल  ने  नेशनल  रजिस्टर  की  बिना  पर  दुरुस्त  करने  के  लिये  वह  त  यार  |  में  उनके

 भेजी  जिसमें  वह  लोग  शामिल
 इस  आश्वासन

 का  भी
 स्वागत  करता हूं  और

 किये  गये  ह  जिन्होंने  सेन्सस  के  समय  उम्मीद  करता  हूं  कि  जो  ज्यादतियां अछूत

 भाइयों  के  साथ  हुई  हैँ  उनको  दूर  करने  के  लिये अपनी  बह  जाति  लिखाई  जिसका

 ज़िक्र  ऑर्डर  में  नही ंहै  ।  कमीशन  का  कहना हैं
 wa  यह  बिल  सिलेक्ट  कमेटी  में  जायेगा  हर

 रजिस्ट्रार  जनरल  को  शिड्यूल्ड  कास्ट  को  मुमकिन  कोशिश  की  जायेगी  और  उनके  साथ

 न्याय  किया  जायेगा  | इस  प्रकार  ठीक  करने  का  अधिकार  नहीं

 fas  पार्लियामेंट  ही  इस  प्रेसीडेंट  के  डर
 दूसरी  बात  जो  में  कहना  चाहता हं  वह

 को  बदल  सकती  हू  |  तो  ऐसी  सुरत  में  ज़रूरत  यह  है  कि  पार्लियामेंट  ने  जो  ऐक्ट  ore  किया

 इस  बात
 की  हो  जाती  है  कि  पहले  उस  डीलिमिटेशन  उसकी  दफ़ा  ९  में  कहा

 को  बदला  जाये  चाहे  इस  ऐक्ट  के  ज़रिये  से  या  गया है  कि  जो  कुछ  कमीशनਂ ते  छप

 दूसरे  ऐक्ट  के  ज़रिये  ।  प्रेसीडेंट  साहब  के  गलत  जाने  के  बाद  वह  लॉ  हो  जायेगा  और  किसी

 डेर  के  कारण  जितनी  गलतियां  अदालत  में  भी  उसके  मुताल्लिक  सवाल  नहीं

 उठाया  जा  सकता  और  उसका  इंस  पार्लियामेंट अछूत  भाइयों  की  गणना  के  सम्बन्ध  में

 हिन्दुस्तान  में  हुई  उनको  न  सिर्फ़  उत्तर  में  आने  का  सवाल  भी  नहीं  है  ।  बहुत से  ऐसे

 प्रदेश  में  या  हैदराबाद  में  या  सौराष्ट्र  में  बल्कि  मामलात  हमारे  सामने  आये  हैं  कि  जिन  में

 सभी  स्टेटों  में  उन  तमाम  गलतियों  को  हटा  कमीशन ने  जान  बूझ  कर  गलती की  है  और

 दिया  जाना  चाहिये  ।  इसके  लिये  में  यह  देखता  कॉस्टीट्यूशन  के  आटिकल्स  ८१  और  १७०

 हूं  कि  इस  बिल  में  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।  इस  के  खिलाफ गया  है  ।  जो  हिदायतें  दफ़ा
 ८

 बिल के  तो  सिफ  उत्तर  प्रदेश  वालों  को  डीलिमिटेशन  ऐक्ट  सब  tora  में  दी  हुई  हैं

 यह  हक  मिल  जाता  कि  उनके साथ  जो  और  जो  मंडे ट्री  हें  और  जिनको  माना  जाना

 ज्यादतियां  हुई  हें  उनको  ठीक  feat  जा  सके  चाहिये  waited  उनके  खिलाफ  गया  है  और

 और  चूंकि  कमीशन  ने  जो  बात  सौराष्ट्र  और  इसने  उनको  नहीं  माना  हैँ  ।  कॉस्ट  ट्यूशन
 के

 हैदराबाद  में  ठीक  समझी  वह  उत्तर  प्रदेश  आर्टिकल ८१  में  दिया  हुआ  है  कि  साढ़े

 के  सम्बन्ध  में  ठीक  नहीं  भानी  ।  इसलिये  यह  सात  लाख  को  आबादी  के  पीछे  एक  मेम्बर

 बात  पार्लियामेंट के  सामने  आई  हैं  |  यह  ठीक  पार्लियामेंट  में  सारे  हिन्दुस्तान  में

 प्रतिनिधित्व  का  अनुपात  एक  रहे  लेकिन  इस
 है  कि  इससे  उत्तर  प्रदेश  को  दो  तीन  सीटें  और

 मिल  जायेंगी  ।  लेकिन  इस  बिल  के  ज़रिये  पर  अमल  नहीं  किया  गया  ह  और  कहीं  पर

 तमाम  हिन्दुस्तान  के  अछूतों  के  साथ  जो  थोड़े  लोगों  को  एक  नुमाइन्दा  इस  हाउस  में

 भेजने  के  लिए  कमीशन ने  क्षेत्र  बनाया हैं  और ज्यादतियां  हुई  हें  वह  दूर  नहीं  हो  सकती  है  ।

 इस  बात  का  में  स्वागत  करता  हूं  कि  जहां तक  कहीं  से  बहुत  ज्यादा  लोगों  को  एक  नुमाइन्दा

 उत्तर  प्रदेश  का  सम्बन्ध  है  वहां  के  अछूत
 के  चुनने क  क्षेत्र  बनाया  इसके  लिए  एक्

 साथ  जो  ज्यादतियां  हुई  हें  उनको  दुरस्त  करने  सैयार  होना  चाहिये  जो  कि  तमाम  हिन्दुस्तान के

 की  यह  बिल  कोशिश  करता  हूँ  लेकिन  दूसरी  लैंग्य  और  पर  लागू  हो
 ।  फाइनल  सेलेस
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 में  ७,२७,०००  पर  एक  केंडिडेट  आता हैं  और  सेक्शन  ८  ई०  में  दिया  गया  हैं  कि  कमी»

 इस  अनुपात  से  ही  कमीशन  को  चुनाव  क्षेत्र  शन  इस  बात  का  ख्याल  रखेगा  कि  कोई

 बनाने  चाहियें  लेकिन  कमी शन  ने  इस  एडमिनिस्ट्रेटिव  यूनिट  न  तोड़ा  जाय  ।  लेकिन

 पात  का  ठीक  ध्यान  नहीं  रखा  हैं  ।  उसने  ऐसा  मेंने  देखा  हूं  कि  उसने  ऐडमिनिस्ट्रेटिव  यूनिट

 तोड़  दिये है  ।  मेरे  ज़िले  में  कोई  आबादी  नहीं नहीं  किया  ।  हिमाचल  प्रदेश  और  दिल्ली

 में  उसने  इस  तरीक़  की  नमा यन् दगी  दी  कि  बढ़ी  है  सिफ॑  सौ  आदमियों  का  फ़र्क़  पड़ा  हैं  ।

 दिल्ली  में  १७  लाख  के  ऊपर  तीन  सी  ।
 यहां  से  दो  सीटें  वह  पार्लियामेंट  की  सीट

 दूसरी  जगह  पर  हिमाचल  प्रदेश  में  १०  लाख  में  तो  कोई  तबदीली  नहीं  कर  वहां  तो

 की  आबादी  पर  दो  सीटें  ।  भोपाल  को  ८  ६  १५  लाख  की  आबादी  है  ।  लेजिस्लेटिव

 बबली की  सीट  की  संख्या में  भी  कोई  फ़क़ लाख  पर  दो  सीटें  और  को  a7 RS  लाख

 पर  एक  सीट  ।  उसने  आर्टिकल  ८१  के  बिल्कुल  नहीं  कर  सके  |  लेकिन  उसने  एक  परगने  को

 खिलाफ़  काम  किया हैं  कि  जिसके  मुताबिक़  एक  तहसील  में  से  निकाल  कर  दूसरी  तहसील

 सारे  मुल्क  में  एक  एवरेज  होना  चाहिये  |  में  डाला  है  और  दूसरी  में  से  निकाल  कर  तीसरी

 इसका
 उसको  कोई  क़ानूनी  हक़  नहीं  था  ।

 में  डाला  इस  तरह  से  उसने

 दूसरी  बात  ag  कि  डीलिमिटेशन  ऐक्ट
 टिव  यूनिट  तोड़े  ऐसा  करने  की  कौन

 के  सेक्शन  ८  में  यह  दिया  हुआ  है  कि  वह
 को  ज़रूरत  नहीं  थी  लेकिन  उसने  समझ  लिया

 कि  हमको  तो  कुछ  तोड़  फोड़  करनी  है  ।  न
 रि एडजस्टमेंट  करेंगे  ।  यहां  पर  उन  को

 यह  अख्तियार  नहीं  दिया  गया है  कि  वे  डीलिमिटेशन  ऐक्ट  उसको  इसका  अख्तियार

 अज्ञ  सरे  नो  सारी  कॉस्टीट्यूएंसीज  बनायेंगे  ।  देता हे  कॉस्टीट्यूशन  अख्तियार  देता

 |
 उन  को  fan ae  अख्तियार  दिया गया  है  ह  लेकिन  वह  अपनी  जगह जो

 fe  रिऐडजस्टमेंट  करेंगे  इस  का  उसके मन  में  आता  है  कर  लेता  मैंने

 अपने  इलाक़े में  यह  चीज़  देखी  ।  उससे मतलब  यह  है  कि  ,  अगर  कहीं  की  आबादी

 बढ़ गई  हैँ  तो  वहां  सीट  बढ़ा  या  उस
 मेरा  कहना  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  जब  fas

 कांस्टिट्यूएंसी  के  कुछ  हिस्से  को  निकाल  सात  जिलों  में  आबादी  बढ़ी  हूं  और  सात  में

 द्  अगर  किसी  घटी  और  बाक़ी  में  कोई  खात  फ़र्क़  नहीं कॉस्ट  ट्यूएंसी

 की  आबादी घट  गयी  है  तो  उसमें कुछ  और  पड़ा  तब  तमाम  सुबे  में  गड़बड़ी  करने  की

 हिस्सा  शामिल  कर  दें  ।  लेकिन  अगर  किसी  क्या  ज़रूरत  हूँ  ।  क़ानून  के  मुताबिक  सारो

 इलाके  में  या  स्टेट  में  जहां  पर  कोई  आबादी  स्टेट में  आबादी  का  मेयार  बांध  Sar  चाहिये

 नहीं  बढ़ी  है  वहां  ऐसा  करने  की  कोई  ज़रूरत  था  ।  अगर  कहों  रास्ते  की  दिक्कत  हो  या

 तनासुब  की  दिक्कत  हो  तो  थोड़ा  बहुत  फ़क़ नही ंहै  ।  जैसे  उत्तर  प्रदेश में  ५२  जिले हैं

 पर  सात  ज़िलों में  आबादी  बढ़ी है  और  कियां  जा  सकता है  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया

 सात  ज़िलों में  घटी  है  ।  तो  इन्हीं  ज़िलों पर  गया है  |  उसने  यह  कि  तमाम  उत्तर

 आबादी  के  घटने  या  बढ़ने  का  असर  पड़ना  प्रदेश  का  अनुपात  न  रख  कर  जिलेवार

 चाहिये  ।  बाक़ी  जितने  और  जिले  बचत है  उनमें  अनुपात  निकाल  कर  प्रत्येक  ज़िले  को

 रिऐडजस्टमेंट  की  कोई  ज़रूरत  नहों  रहती  |  म्बली  की  नुमाइन्दगी  दे  दी  है  जिससे  बड़ी

 लेकिन  कमीशन  ने  इसके  खिलाफ़  किया  और  गड़बड़  हो  गई  है
 ।  उसने  यह  भी  रुपाल  नहीं

 जहां  रिऐडजस्टमेंट  की  ज़रूरत  नहीं  थी  वहां  किया  कि  जहां  आबादी  कम  और  रक़बा

 भी  फ़क़  कर  दिया  |  ज्यादा  है  उसमें  कुछ  करके  करे  जैसे  गढ़वाल
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 कार  डी०

 जिले  में  जहां एक  जगह  दूसरी  जगह  आने  इसके  लिये  भी  आपने  रास्ता  बन्द: कर रखा  है

 का  नहीं  रेल  नहीं है  में  यह  कह  कर  कि  हमने  उसको  अख्तियारात  दें

 नदियां  यहां  आबादी  बहुत  कम  है  ।  दिये  अगर  आप  अख्तियारात देना  चाहते  हैं

 लखनऊ  या  फंजाबाद  में  जहां  पर  बहुत  घनी
 तो  ज़रूर  लेकिन  उससे  कहिये कि  वह

 आबादी  है  वहां  से  एरिया  में  बहुत  बड़ी  इंडिप्रेंडेंटली  और  ठीक  तौर  काम  करें

 तादाद  हो  जाती  हैं  इनमें  कुछ  अन्तर  होना
 वरना  कोई  न  कोई  आया  रिटों  होती  चाहिये

 चाहिये था  ।  उसने  इस  बात  का  कोई  ख्याल  जो  कमीशन  की  इंस  नाजायज  कार्यवाही  को  जो

 नहीं  किया  कि  कहां  बीच में  पहाड़  पड़ता  कि  यह  कॉस्टीट्यूदन:के  खिलाफ़  डीलिमिटेशन

 कहां  दरिया  पड़ता  हूं  या  नहीं  पड़ता  है  ।  जो
 ऐक्ट  के  डीलिमिटेशन  cae  की

 भुन  आयी  उसके  मुताबिक़  उसने
 मेनडेटरी  प्रावीजन्स  के  करता  हैं

 ट्यूएंसी  बना  दी  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  हैं  देख  सके  ।  चाहे  वह  अथारिटी  हाईकोर्ट

 कि  एक  जगह  तो  दस  मील  के  अन्दर  एक
 सुप्रीम  कोट  कोई  मिनिस्टर  या

 कास्टीट्यूएंसी  बन  जाती हूं  और  दूसरो  तरफ़
 मेंट  किलोई  कमेटी  जो  कि  अगर  कमीशन

 एक  ऐसी  कांस्टिट्यूएंसी बन  जाती  है  कि  जहां
 शिट्टपूल्ड  कास्ट  वालों  के  सय  ज्यादती  करे

 मेम्बर  को  थोड़े  से  आदमियों  को  यह  बतलाने

 में  कि  में  खड़ा हुआ  हुं  बहुत  लगता है  |
 था  और  कोई  गलती  करे  तो  उसकों  देखे  ।

 कमीशन  ने  सौराष्ट्र  में  जो  कुछ
 जेसे कि  गढ़वाल  में  है  जहां  कि  एक  जगह  से

 बाद  में  किया  सहीं  उसको  उत्तर  प्रदेश  में

 दूसरी  जगह  जाने  में  सात  सात  दिन  लग  जाते
 करना  चाहिये  थाਂ  में  आया  और  उससे  कहा

 इसलिये  हमको  अपने  कमीशन  से  कहना
 गया  कि  आप  इस  तरह  से  कीजिये  जो  आपने

 चाहिये  कि  यह  ठीक  नहीं  हूं  कि  आप  बड़े  जज

 आप  इंडिपेंडेंट ली  काम  करते  लेकिन
 वहां  सौराष्ट्र  और  हैदराबाद  में  किया  है  वही

 यहां  भी  arid  at  water  ने  कहा  कि
 चूंकि  आपके  ऑफर  फाइनल  हैं  इसलिये  आप

 कांस्टीट्यूशनल  के  मुताबिक  ऐसा  नहीं  हो  सकता
 यह  तो  समझिये  कि  मेंनडेटरी  आज्ञाओं  का

 मतलब  क्या  लफ्ज़  हलचल  के  मतलब  क्या
 लेकिन  उत्तर  प्रदेश  के  मेम्बर  ती  पढ़े

 लिखे थे  |  उन्होंने  कहा  कि  ex  कोस्टा  ट्यूशन
 हूं  और  सेक्शन

 ९  ई०  में  जो  रिऐडजस्टमेंट
 को  जानते  हूं  और  उन्होंने  कमीशन  को

 का  लफ्ज़  दिया  गया  हैं  उसका  मतलब  क्या
 और  कॉंस्टीटयशन' क  में जो  आर्टिकल  ८१  ट्यून  सिखाना  शुरू  तो  कमीशन  ने

 कहा  कि  पालियामट  में  जाओ  ।  हमने  बड़ा
 और  दूसरे  आर्टिकल  दिये  गये  हें  उनको  देखिये  ।

 जोर  पार्टी  के  लीडर  के  सामने  अपना
 क्योंकि  उसने  ऐसा  नहीं  किया है  में  यह  समझता

 रि प्रेजेंटेशन  मिनिस्टर  के  पास
 हूं  कि अगर  उसने  कहीं  तो  दो  लाख  की  आबादी

 जब  कमीशन  ने
 भी  इस  बात

 को
 मौन  लिया

 पर  एक  सीट  दे  दी  और  कहीं  ५  लाख
 की

 आबादी पर  ।  हमारा  कॉस्टीट्यूशन ऐसा  नहीं
 कि  इस  गलती  को  पार्लियामेंट  ठीक  कर  सकती

 कहता  डीलिमिटेशन  ऐक्ट  ऐसा  नहीं  कहता  है  तब  बड़ी  मुश्किल  से  यह  कार्यवाही  चली

 और  गवर्नमेंट  इंस  बिल  को  लेकर  आई  है
 है  ।  और  इसका  कोई  ईलाज  नहीं  हैं

 ।
 अगर  हम

 अदालत  में  जाना  चाहें  तो  संगठन  ९.  के
 लेकिन  इस  बिल से  कुछ  नहीं  होगा  ।  आपको

 बिक्र  नहीं  जा  सकते  हैं  ।  न  सुप्रीम  कोर्ट  में  जा  चाहिये कि  आप  पेरेंट  ऐक्ट  में  तरमीम करें

 और  इस  पाल्या मेंट  को  अख्तियार  दीजिये
 सकते  हैं  न  हाईकोर्ट  में  जा  सकते  हम

 वालियामेंट में  ज़रूर  आ  सकते  लेकिन  कि  वह  उसकी  गलत  कार्यवाही  को  सके  ।
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 कोई न  कोई  तो  उसकी  गलतियों को  देखने  पेरेंट  ऐक्ट  में  तबदीली  होनी  चाहिये  ।  लेकिन

 के  लिये  होना  चाहिये  ।  लेकिन म  यह  पसन्द
 में  नहीं  जानता  कि  गवर्नमेंट  की  मशीनरी

 नहीं  करता  कि  कमीशन के  मेम्बर  चाहे  कुछ  कैसे  चलती  हैं  ।  हमਂ  यहां  पार्लियामेंट  में  अप

 करे  और  पार्लियामेंट  उसमें कुछ  न  कर  सक े।  गये  लेकिन  यहां  भी  हम  अपनो  काम  नहीं  कर

 में  इस  मामले  को  इसीलिये  पार्लियामेंट  के  पाते हें  ।  हम  अपने  इलाक़े में  गलती  होते

 मेम्बरान के  सामने  रख  रहा हं  और  कहना  देखते  हम  देखते  हैं  कि  हमारी

 चाहता हूं  कि  आप  पालियामेंट  के  मेम्बर हैं  ।  ZH  का  सत्यानाश  हुआ  जा  रहा  अब

 जो  ज्यादती  आपके  हल्के  में  होती  हूं  अंग  र  उसको  अगर उस  उस  गलती  को  दूर  नहीं  करा  सकेंगे

 आप  दूर  नहीं  करा  ७ ५ सकेंगे  तो
 कौन

 दूर  करा  सो  कौन  करा  सकेगा  ।  तो  मेँ  चाहता हूं  कि

 सकेगा  ।  इसलिये  में  कहता  हूं  कि  आप  कोई  पेरेंट  var  में  तबदीली  की  जाय  |  हम  चाहते

 कमेटी  बनायें जो  कि  इन  चीजों को  देख  सके  हूं  कि  अगर  हम  इन  गलतियों  को  ठीक  नहीं

 में  यह  नहीं  कहता  कि  खुद  पार्लियामेंट  ही
 कर  सकते  हैं  तो  कोई  कमेटी  उनको  दूर  करे  ।

 इस  अख्तियार को ले ले । लेकिन को  ले  ले  ।  लेकिन  किसी को  तो
 डीलिमिटेशन  कमीशन  ने  जो  गलतियां  की  हूँ

 रखिये  ।  आप  हाईकोर्ट  को  ही  ae  अख्तियार  उन  फ्र  कमेटी  गौर  करे  और  इस  हाउस  के

 दीजिये  ।  सामने  मुनासिब  बिल  लाये  ती  में  समझता

 हूं  कि  उसकी  रिपोर्ट  को  nate  मंजूर
 अभी  हमारे  भाई  मुनेश्वर  दत्त  जी  ने

 HASAZ  fat  |  मुझे  उसे  देख  कर  बड़ा
 हाउस  मंजूर  करेगा  और  मिनिस्टर  साहिब

 मंजूर  छू क्सग  |  कहीं  ज्यादती  हैं  तो  उसको

 ताज्जुब  हुआ  ।  मेरी  समझ  में  उनका  ASAE

 नहीं  आया  |  उसमें  सिलेक्ट  कमेटी  के  लिये
 दूर  खोजिये  नही ंहैं  तो  दूर  न  कीजिये  |

 मेरा  कहंा  आप  साहिबान  से  यह  है  कि  आपके
 कोई  इंस्ट्रक्शन  ही  नहीं  हूं  ।  अभी  अभी

 साथ  और  आपके  हलक़े  के  साथ  जो  ज्यादती
 नल  प्रोघोज्योर  पास  हो  चुका हं  |  उसमें

 हो  रही  है  उस  ज्यादती  को  दूर  कराने  के  लिये
 ज्वाइंट  कमेटी  को  इंजेक्शन  दिये थे  ।  इस

 असेंसमेंट  से  हम  सिर्फ़  कमेठी  में  जा  कर  इस
 क़दम  उठायें

 |
 यह  चुनाव  का  मामला  है

 डीलिमिटेशन  का  मामला  में  इस  मामले  में

 बिल  पर  ही  बातचीत  करेंगे  ।  वहां  से  लौट  कर
 बात  की  बात  नहीं  करना  चाहता  लेकिन

 आने  पर  कहा  जायगा  कि  इससे  बाहर  नहीं  जा
 इतना  ज़रूर  कहूंगा  कि  यह  जो  कमीशन  को

 संकते  ।  श्री  मुनव्वर  दत्त  उपाध्याय  के
 अख्तियार  दिया  गया  हैं  वह  डेलीगेटਂ  अथारिटी

 मेंट  का  यह  नतीजा  होगा  कि  हम  यहां  से
 हू  और  उसका  अख्तियार  से  बाहर  का

 जाकर  जहां  बैठे  रहेंगे  क्योंकि  उसमें  कोई
 कहां  तक  ला  ही  सकता  में  उसे  डाउटफूल

 इस्टुक्दान  नहीं  हूं  ।  और  उत्तर  प्रदेश  के  fas

 तीन  हो  मेम्बर  रह  जायेंगे  ।  सिलेक्ट  कमेटी
 समझता हूं  ।  कपीशन  का  ऑडंर लॉ भी होगा लॉ  भी  होगा

 या  नहीं  इसमें  यह  साफ़  नहों  होता  है  |
 इससे  बाहर  नहों  जायगी  |  उत्तर  प्रदेशਂ  सें

 शिड्यूल  कास्ट  के  fan  तीन  ही  मेम्बर  रह

 में  अपने  अमेंडमेंट  में  सीटें  यही  बात  रख  रहा

 हूं  कि
 पेशेन्ट  ऐक्ट  को  ras  करने  के  इंस्ट्रक्शंस

 हम  चाह  रहे  थे  कि  जो  लोगों  के  सिलेक्ट  कमेटी को  दे  दिये  वहां  पर  भी
 साथ  पहाड़ों  में  और  दूसरी  जगह  ज्यादतियां

 आप  ही  उसको  करने  वाले  अगर  वहां  पर

 हुई  हैं  उनको  दूर  कर  दिया  जाय  और  हम

 अपने  क़ानून  को एसा  बनायें  कि  जिससे  किसी
 कमेटी यह  देखे  कि

 कोई  गलत  बात  दुर  होनी

 चाहिये  तो  बह  उसके  लिये  इस  बिल  कीਂ  दफ़ा
 के  साथ  अन्याय  न  हो  ।  इसीलिये  मैने  अपना  में  ऐसी  बात  रख  दें  जिससे  वह  गलती  at  a
 असेंसमेंट  aa  किया  हूँ  ।  में  चाहता  हूं  कि

 s85  LSD

 जायें  जैसे  far  प्रेसीडेंट  का  ऑर्डर  बदलना
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 श्री  कार  डी०

 चाहिये  ।  प्रेसीडेंट  के  आंध्र  के  मुताल्लिक़  विषयों  शब्दों  को  स्वीकार  करने  के

 जो  बाज़  शिकायतें  हुई  हैं  उनको  रफ़ा  करने  लिए  तैयार हूं  ।

 के  लिये  इस  बिल  की  किसी  दफ़ा  में  ऐसे  साफ
 किन्तु  मेरे  माननीय  मित्र  यह  अनुभव

 इंस्ट्रक्शंस  रख  दीजिये  कि  कमीशन  को  जहां
 करेंगे  कि  वर्तमान  विधेयक  परिसीमन  आयोग

 गलतियां  मालूम  उन  गलतियों  को  वह
 के  काम  के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  समस्या  के

 दुरुस्त  कर  सके  और  यह  भी  आप  देखें  कि

 कमीशन  की  गलतियां  कोई  अथोरिटी  देखो  अब
 एक  भाग  को  सुलझाने  तक  ही  सीमित  है  ।

 मान  लीजिये  कि  हैदराबाद  में  कुछ  कहां  गया

 महोदय  पीठासीन
 है  ।  जहां  कहीं  भी  सम्भव  हो  इस  जि वे यक  के

 उस
 काम

 के
 लिये  आप  चाहें  तो  संशोधन  से  कुछ  किया  जा  सकेगा  ।  सरकार

 मेंट  के  लियें  यह  एबिलिटी  रख  दीजिये  कि  वह  का  यह  आशय  नहीं  है  कि  वहू  राज्यों  के  सोच
 उसकी  गलतियों  को  देखें  ।  इस  सिलसिले  में  तथा  व्यक्तियों  के  ara  कोई  भेदभाव  करे  ।

 में  भिनको  बताना  चाहता  हूँ  कि  अभी  पिछडी  में  इस  चिया  में  अपने  मित्रों  को
 नम तबा  जब  डीलिमिटेशन  ऑफ  कांस्टोटूएन्सीज़  सन  देने  के  लिये  तैयार  हूं  और  frase

 के  बारे  में  यहां  पर  डिस्कशन  हुआ  था  तो  उस  के  उपबन्धों  तथा  तत्सम्बन्धी  feral  आदिਂ

 मौक़े  पर  तमाम  जगह  के  मेम्बरान  चिल्लाते  दाऊद  जोड़ने  के  लिए  तैयार हूं  ।

 अपोजिट  पार्टी  के  मेम्बर  चिल्लाते

 परिसीमन  आयोग  के  काम  के  बारे  में सरदार  हुक्म  सिंह  और  डा०  लेको  सुन्दरम

 को  मैंने  चिल्लाते  देखा  था  ।  जितनों  से  मेंने  उत्पन्न  सामान्य  शिकायत  के  सम्बन्ध  में  यह

 निश्चय  हो  इस  चिंबेयक  के  क्षेत्र  के  अंतगर्त बातचीत  की  मेंने  यही  पाया  कि  हर  आदमी

 डीलिमिटेशन  कमी दाते  के  काम  से  नही ंहे  किन्तु  जहां  कहीं  न्यायपूर्ण  शिकायत  हो

 यहां  सदस्यों  को  उचित  दृष्टिकोण  सामने
 क. । म  और  ज्यादा  न  कह  कर  अपने  मिनिस्टर

 साहब  से  आशा  करता हुं  कि  वह  मेरा  अमेंडमेंटहਂ
 रखने के  लिए  कोई  रोकटोक  नहीं  है  ।  में  उन्हें

 आश्वासन  देता  हूं  कि  सरकार  उचित मंजूर  कर  किंग  लेकिन  अगर  चह  बमन  साहब

 का  संशोधन  स्वीकार  कर  लें  ती  में  उस  पर  कॉंग  से  सभी  सम्बन्धित  हितों  को  दृष्टि

 उन  सभी  बातों  पर  चिनार  करेगा  ae. इक्तफ़ा  करने  के  लिय  तैयार हूँ  ।

 किसी  की  भी  इच्छा  नहीं  है  कि  किसी  व्यक्ति  के

 श्री  पाटनकर  :  क्या  में  चर्चा  को  अधिकਂ  अधिकार  fet  जायें  at  किसीਂ

 कम  करने  के  लिये  एक  क्षण  के  लिये  हस्तक्षेप  को  असुविधा  हो  ।  किन्तु  ऐसे  विधेयक  में  जिसका

 कर  सकता हूं
 ?  मुनीश्वर  दत्त  उपाध्याय  आदाय  सीमित  हो  में  कुछ

 करने  का

 नें  एक  संजो वन  प्रस्तुत  किया है  |  जहां  तक  इस  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  उस  सम्बन्ध  में  मेरे  कुछ

 विधेयक  का  सम्बन्ध  और  उससे  जो  मित्र  कदाचित  यह  सोचते  हैं  किਂ  कुछ

 कुछ  सम्बन्धित  है  में  उस  पर  विचार  करने  छोड़  दिया  किन्तु  मेंने  कहा  हैं  कि  वह

 के  लियें  तैयार हूं  यद्यपि  सम्पूर्ण  परिसीमन  सब  किया  जायगा  |  इससे  अंगे  में  कुछ  नहीं

 अधिनियम  में  सब  प्रकार की  कठिनाइयों  की  कह  सकता हूं  ।  यदि  इस  पर  हम  कोई  निर्णय

 में  कल्पना  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  यदि  इससे  करके  इसे  पारित  कर  दें  तो  उससे  बड़ो

 माननीय  सदस्यों  को  सन्तोष  हो  तो  में  इसका  यता  मिलेगी  क्योंकि  ऐसा  ही  दूसरा  महत्वपूर्ण

 orate  हक इस  विधेयक  के  उपबन्धों  तथा  तत्संबंधी  विधेयक  अनीता  निवारण  विधेयक  जो
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 म
 विशय

 पस्त
 किया  जाना  चाहिये  श्वास ्  |  |  |  ब  में  पंडित  सीजर  दत  उपाध्याय

 अस्त  a
 समय  नहीं  विनत  इस  at  के  ard ना  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  में  श्री  कजरोल्कर

 पहले  ही  उसे  पारित  करना हैं  अतः  में  आइशा  का  यह  संशोधन  सभा के  समक्ष  मतदान  के

 करता  हूं  कि  सभा  इस  प्रस्ताव  के  लिए  सहमत  लिए  रखता हूं  ।

 होंग  ।
 qa  यह  है  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  से  कथन  को  दृष्टि  पंडित  मनी  दत  उपाध्याय  द्वारा

 |  ज म  रखते  हुए  कि  जीनियस  प्रवर  समिति  को  प्रस्तावित  संशोधन  सद  शब्द  to

 सौंपा  जा  रहा हे  क्या  यह  आवश्यक हैं  कि  मामले
 report  [  करना  |  के

 पर  अग्रेतर  चर्चा  को  जाय
 ?

 पश्चात  the  provisions  of  the

 अनेक  माननीय  सदस्य  नहीं  |  Bill  as  well  as  matters  connec-
 ह

 ted  therewith  के
 पंडित  मनोहर  दत्त  उपाध्याय  सह

 उपबन्धों  तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों  ] संशोधन  प्रस्तुत  किया  जायं  ।

 शब्द  प्रविष्ट  किये  जायं  ।

 श्री  कजरोत्कर
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 रहित-अनुसूचित  जातियां  म  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  पंडित  मुनी
 करता  ट

 इधर  दत्त  उपाध्याय  का  संशोधन  संशोधित

 कि  पड़त  मनोहर  दत्त  उपाध्याय  द्वारा  रूप  में  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 प्रस्तावित  संशोधन
 war यह  हैं  कि

 दाऊद  को  श्री  उपेन्द्रनाथ to  report
 ॉ

 के  पश्चात  the  provisions  सरदार  अमरसिंह

 of  the  Bill  as  well  as  matters  श्री  नारायण  सोबा  कजरोल्कर

 connected  therewith  श्री  आर०  एल०  श्री  वी०

 के  उपबन्धों  तथा  तत्सम्बन्धी  बीवियों  एन ०  श्री  टी  ०  एन०

 शब्द  प्रविष्ट  किये  जायें  |  पंडित  अलग राय  श्री

 बर  दयाल  Fars  श्री  निकुंज  बिहारी
 श्री  पाटनकर  इसके  परिणामस्वरूप

 सरदार  हुक्म  सिंह  डा०
 यदि  अन्य  किसी  धारा  पर  भी  विचार  करना

 To  श्री  राम  जी  वर्मा
 हो  तो  मं  उस  पर  विचार  करूंगा

 श्रीमती  कृपा लानी  पंडित

 किन्तु  जहां  तक  इस  विषय  का  सम्बन्ध  कोई
 बालकृष्ण  फार्मा  श्री  एच०  alo

 बात  एसी  नहीं  जो  मेरे  ध्यान  में  न  आधी
 पंडित  एम०  डी०

 हों  ।
 श्री  पी

 ०  श्री  ही

 खसरा  संशोधन  क्या उपाध्यक्ष  महोदय  नाथ  श्री  बी०  एस०  मूर्त

 माननीय संदर्भ  उसे  सभापति  को  दे  दें  |  डा०  माणिकचन्द  जाटव  श्री

 में  सुचना  की  बात  को  रह  कर  रहा हूं  क्योंकि  श्री  एम०  जी ०  उइके

 विधेयक  के  प्रस्तावक ने  उसे  स्वीकार  कर  श्रीराम  अर्जन  श्री  ato ०

 लिया
 हैं

 ।  अन्यथा  मेंने  सूचना  दिये  जाने की  संगण्णा  की  एक  प्रवर  समिति  को

 बात पर  ज़ोर  दिया  होता  ।  सौंपा जाय  और  उसे  २२  दिसम्बर
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 १९५४  को  या  उससे पुर्व  विधेयक  में  अब  तक  प्रस्तावित  सभी  कटौती  प्रस्ताव  भी
 के  उपबन्धों  तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों

 qt  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने
 के  लिये  रखेगा  ।

 का  अनेक  दिया  जाय  ॉ  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 दान  के  लिए  प्रस्तुत  किये  गये  तथा  अस्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रवर
 हुए  ।

 समिति  को  सौंपा  गया  है  i  परिसीमन  आयोग

 विधेयक के  सम्बन्ध  में  अन्य  तत्पश्चात  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  माग

 सभी  संबोधन  अवनद्ध हें  ।  सख्या  2%,  १५,  १७,  र्  २५,  29,
 ee

 ३४,  ३६,  और  ३७  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  की

 १९५४-५५  के
 लिए  अनुपूरक

 गयीं  तथा  स्वीकृत  हुईं  ।
 अनुदानों  की  मांगें--आन्श्र

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  में  अनुपूरक  अनुपूरक  अनुदानों  की  निम्न  मांगें

 मांगें
 सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिए  रखूंगा

 सभा  द्वारा  स्वीकृत  की  गयीं  ।

 अवाज

 ate  राशि

 सिंच एई  ्र  000  रुपय

 र  जिला  प्रशासन  तथा  विविध  200

 ू  न  ऐ  090

 १५  शिक्षा  9B,  40,200  रुपय

 १७  लोक  स्वास्थ्य  ८  eo  रुपये

 २४  अनिल  Yiao,c00
 |

 R4  असैनिक  निर्माण--संस्थापन  तथा  औजार  ५१,६००  रुपय

 २७  तथा  संयंत्र  वियत  १,  Ry  दे
 +O  रुपय

 सिंचाई  पर  पूंजी  व्यय  दू  ४,  ko,aoo  रुपय

 ३६  '  असैनिक  निर्माण  पर  पूंजी व्यय  000  रुपए

 द  ५,२४३०० |  विद्युत  योजनाओं  पूंजी  व्यय

 आसान  विनियोग  विधेयक  श्री  एम०  alo  शाह  :  में  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करता हूं
 और  प्रस्ताव  करता

 राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्री

 एम०  alo  :  मं  वितीय  वर्ष  १९५४-
 ह्

 वित्तीय  वर्ष  १९५४-५५  में
 ५५  में  व्यय  के  लिए

 ares
 राज्य

 की
 संचित

 निधि  में  से  कुछ  और  राशियों  कां  भुगतान  के  लिए  are  राज्य  की  संचित

 और  विनियोग  प्राणी कृतਂ  करने  के  लिए  एक
 निधि  में  से  कुछ  और  राशियों  का  भूगतान

 विधेयक  को  प्रर:स्थापित  करने  की  अनुमति  और  विनियोग  प्रभावित  करने  के  लिए

 चाहता ह  एक  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  के
 लिए  इसा

 गया
 at

 हुआ
 |

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से ने  पुरःस्थापित  तथा  प्रस्तावित  ॥
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 द्वितीय

 संशोधन  विधेयक
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंडवार  चर्चा  ।  धारण  करने  वाले  का  अनेक  न  होना

 यह  है  :  ag  ने  विधि  द्वारा  घोषित  किया  अन्य

 a  खड़  २,  और  3,  कोई  लाभ  का  पद  धारण  किये  हुए
 |

 नाम  तथा  अधिनियमन  जैसा  कि  हम  सभी  को  विदित  इस

 लाभ
 सूत्र  विधेयक  का  अंग  बनें  ह  विषय  पर  अनेक  बार  चर्चा  हुई

 का  पद  की  ठीक  ठीक  परिभाषा  करना  बहुत
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 कठिन  इसलिए  जब  यह  अनुच्छेद सेवी  धान
 खंड  १,  २  और  ३  नाम

 में  पुरःस्थापित किया  गया  तो  उन्होंने  यह
 तथा  अधिनियमन  सुत्र  विधेयक  में

 बन्ध  बनाया  कि  ऐसे  पद  को  छोड़ कर  जिसे

 जोड़  दिये  गये
 धारण  करने  वाले  का  उनहें  न  होना  संसद् ने

 att  एम०  सी ०  शाह  :  में  प्रस्ताव करता  विधि  द्वारा  घोषित  किया  हे” |  यह  विषय

 डूं  कि  बहुत  समय  से  विचाराधीन है
 ।

 हमने  सर्वप्रथम

 अनुशंसा  निवारण  १९५३  पारित
 को  पारित  किया  जाय  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान
 किया  था  ।  तब  हमने  यह  घोषित किया  था

 कि  कतिपय पद  स्थायी  रूप  से  नहं न  होंगे

 के  लिए  रखा  गया  और  स्वीकृत  हुआ  ।
 कुछ  पद  ऐसे

 भी
 थे  जिनके  सम्बन्ध  में  यह

 बन्ध  किया  गया  कि  अनहंता  न  होगी  क्योंकि हमें
 अनुशंसा  निवारण  तथा

 सन्देह  था  कि  उन  पदों  के  लिए  sagan  होगी
 भाग  ग  राज्य  विधान  मंडल  अथवा  नही ं|

 द्वितीय  संशोधन  विधेयक  शनि  बर्मन  पीठासीन

 विधि
 मंत्रालय

 में  मंत्रो  पाटनकर  )  :  एक  उपबन्ध  बनाया  गया  जिसके  दारा

 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :
 समय  सीमा  निर्धारित की  गयी  ।  अब  उस

 अवधि को  ३१  १९५५  तक  बढ़ाना निवारण  और
 आवश्यक  हो  गया  हैं  ।  यहां  में  यह  कह  सकता भाग  राज्य  विधान  ata

 हूं  कि  इंग्लैण्ड में  भी  संसद्
 की  एक  समिति नियम  १९५३  में  अग्रेतर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  विचार  इस  प्रश्न पर  चर्चा  कर  रही ह  और  वह

 किया
 किसी  निश्चित  निर्णय  तक  नहीं  पहुंच  पा

 रही हूं
 ।

 में  यह  नहीं  कहता कि  हम  इंग्लैण्ड
 इस  विधेयक  का  इतिहास  बहुत  सरल

 की  नक़ल  करें  और  ऐसे  अधिनियम  सदा  के
 संविधान  के  अनुच्छेद  १०२  में  कहा  गया

 लिए  लागू  करें
 ।

 वास्तव  में  सरकार  ने  एक
 हैकि

 व्यापक  विधेयक  तयार  किया  है  जिसे  वह  पुर
 कोई  व्यक्ति  संसद  के  स्थापित  करना  चाहती  हैं  ।  सभा  को  ज्ञात  हूं

 किसी
 सदन

 का
 सदस्य  चुने  जाने  के  कि  इस  बीच  अध्यक्ष महोदय  ने  लाभ  के  पद

 लिए  और  सदस्य  होने  के  लिए  oe  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  दोनों  सदनों

 के  सदस्यों  की  एक  संसदीय  समिति  नियुक्त

 यदि  वह  भारत  सरकार  के  की  थी  ।  विधेयक  की  एक  प्रति  उसे  भेजी  गयी

 अथवा  किसी  राज्य  की  aware  के  थी  ।  उसने  सुझाव  दिया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में

 ऐसे  पद  को  छोड़  कर  जिसे  ठीक  ठीक  विधान  बनाने  के  लिए  सभी  संभव
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 विधान  fi

 संशोधन  विधेयक

 अवस्थाओं  की  जांच  करने  का  वह  भी  प्रयत्न
 इसके  सम्बन्ध  में  परामर्श  किया  गया  और

 करेगी  |  उसने  यह  भी  सुझाव  fear  था  कि
 at  welt  इस  प्रकार  के

 अवधि  बढ़ा  कर  यह  विधेयक  पारित  किया  जा
 विधान  के  विरुद्ध  किस  सीमाਂ  तक  आपत्तियां

 सकता  हं  ।  खंड  में  बेईमान  उपबन्ध  एक  वर्ष
 उठाई हें

 अवधि  बढ़ाने  के  लिए  इस  बीच  उस  समिति
 श्री  पाटनकर

 :
 में  आशा  करता  हूं  कि  उक्त का  प्रतिवेदन  तैयार  हो  जायगा ।

 हम  उस  प्रतिवेदन  पर  भी  विचार  करेंगे  और  तब

 समिति  दो  तीन  मास  में
 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 कर  देगी  ।

 उपयुक्त  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  ।  इन  विचित्र
 जहां  TH  राज्यों  से  परामर्श  करने

 परिस्थितियों  में  सरकार  ने  ag  ठीक  समझा

 meq  है  मेरा  अनुमान  हें  कि  हम  यह  विधान
 fe  वह  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  करे  और  तब  उस

 संसद्  के  लिये  तथा  भाग  के  राज्य  विधान
 समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करे  ।

 इसी  कारण  विधेयकਂ  को  प्रस्तुत  करने  में

 मण्डलों  के  अधिनियमित  कर  रहे  हैं  ।

 अन्य  राज्य  विधान  मण्डल  अपने  अपने  विधान
 हमने  द्यीध्ता  नहीं  की  ।

 इसी  दृष्टिकोण  से  यह
 स्वयं  तय्यार  करेंगे  ।  इस  यह  प्रशन  ही

 संक्षिप्त  विधेयक  बेईमान  अधिनियम  की  धारा
 उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 ४  में  उल्लिखित  पदों  के  सम्बन्ध  में  agar
 श्री  रामचन्द्र  राज्यो ंके

 निकला के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  इसਂ

 विधेयक  में  यह  उपबन्ध  है  कि
 नियमों  के  कुछ  संविहित  उपबन्धों  के  अनुसार

 कुछ  निकायों में  सदस्य  विधान  मण्डल  से
 g2u4 za  शब्द  रखे  जायं  और  बेईमान

 नियुक्त  करके  भेजें  जा  सकते  हूँ क्या  इस
 नियम की  धारा  ४  में  वे  सदा  जुड़े हुए  समझे

 जायेंगे  ।  १९५४ के  बजाय  हम  १९५५  चाहते

 नियम  के  अनुसार  अनहूंता  का  भी

 निवारण  किया  जाने  बाला  हैं  ?  इस  के

 हूं  ।  केवल  यही  परिवर्तन  प्रस्थापित  है
 ।
 मेरे

 बिचार  से  किसी  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी
 सम्बन्ध में  जांच  करके  कोई  निर्णय  करना  है  ॥

 परिणाम  निकालना है  |

 क्योंकि  संसद्  के  दोनों  सदनों  के  सदस्यों  की
 थी  पाटनकर  :  माननीय  सदस्य  ने  जो

 एक  समिति  उस  पर  विचार  कर  रही  है  ।  यदि

 आवश्यक  हुआ  हम  समिति  की
 बात  उठाई  हे  उस  पर  यथोचित  विचार  किया

 जायेगा  |
 feat  व्यापक  विधेयक  में  शामिल  करेंगे  जिससे

 कि  और  कई  मदें  अधिनियम  में  सम्मिलित  की
 श्री  धुले कर  es +

 में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता
 '

 ।  यह
 जा  सकें  ।  में  आशा  करता  हूं  कि  समिति का

 समिति  के  पदਂ  दादों  की  परिभाषा
 प्रतिवेदन  शिकार  ही  तैयार  हो  जायगा  और  हम

 कदाचित् इस  वर्ष  के  अन्त  से  पूर्व  ही  एक  व्यापक
 को  प्रभावित  करने  वाले  विषयों  की  जांचਂ

 करने  के  लिये  बनाई  गई  थी  ।  sa  के  सम्बन्ध
 विधेयक  प्रस्तुत  कर  सकेंगे

 ।
 अतः  में  आशा

 करता हुं  कि  यह  अविवादास्पद  विधेयक  में  जो  प्रथायें  इंगलिस्तान  में  लागू  हैं  उनको

 किसी  चर्चा  के  पारित  किया  जायगा  |  भारत  में  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  हैं  क्योंकि

 इंगलिस्तान के  सारे  इतिहास  में  सम्राट  तथा सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  स  थ  में  बराबर  संघर्ष  होता  रहा है  जिसमें

 जानना  चाहता  हं  कि  अब  तक  इस  समिति  न  च्  अपनी  शक्ति  बढ़ाने  के  लिए  हाउस  आफ

 कितनी  प्रगति  को  हू  ।  क्या  राज्य  सरकारों  से  कॉमन्स  के  सदस्यों  को  कभी  कभी  विभिन्न
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 विधान  द्वितीय

 aaa  विधेयक

 प्रकार  के  पदों  पर  नियुक्त  बार  दिया  करता  था
 ।  संस  _  सदस्य  किसी  निजी  समुदाय  का  संचालक

 हो  जिस  को  verre  से  कोई  अप्रत्यक्ष इसका  परिणाम  ag  होता  था  कि  यद्यपि  उस

 पद  का  कोई  पारिश्रमिक  नहों  होता  था  फिर  लाभ  प्राप्त  होता  हो  तो  वह  सदस्य  भी  पनाह

 भी  al  उस  पद  के  साथ  कुछ  ऐसी  शक्तियां  समझा  जाता  है  ।  War  नहीं  होना  चाहिये  |

 होती  थों  जिससे  वह  सदस्य  अन्य  व्यक्तियों  उन  सेवायें  के  सम्बन्ध  में  भवरूत्  यह  बात

 को
 ऊंचे  पदों  पर  नियुक्त  कर  सकता  था  या  fears  करनें  योग्य  हू  जिनको  प्रत्यक्ष  रूप  से

 व्यापार  की  रियायतें  दे  सकता  था  इस  लिये  सरकार  से  सहायता  प्राप्त  होती  हू  ।  श्री  धुलकर

 हाउस  ऑफ  कॉमन्स  ढारा  इसका  विरोध  किया  अभी  इंगलिस्तान  के  सम्बन्ध  में  बता  रहे  थे

 जाता था  इंगलिस्तान  की  च  के  सदस्यों  के  सामने  भी

 या  की  उपाधि  से  विभूषित हमारे  देश  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 फिर भी  जनतन्त्र को  दस  विकार  से  बचाने  के  किये  जाने  को  लोभ  संद  बना  रहता है  ।

 ऐसा  कुछ  भी  नहीं  है
 ।

 फिर  भो  जहां  तक  हो लिये  उपाय  करना  आवश्यक  हैं  ।  इस सम्बन्ध

 में  यदि  एक  ओर  यह  खतरा  है  कि  कहीं  एसा  न  सके  हमें  अनेकता  को  उस  सी  मा  तक  दूर  रखना

 चाहिये जहां  तक  कि  हमें  एसा  कोई  काय  करने हो कि  संसद  सदस्यों  को  लाभ के  पद
 पर

 नियुक्त  किया  जाये  जिससे  कि  वे  व्यक्तिगत
 के  लिये  पर्याप्त  समय  मिले  जो  कि  सरकार  से

 अप्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बन्धित  होने  पर  भी  हमें रूप  से  बहुत  शक्तिशाली हो  जायें  और

 तन्त्र  के  लिये  एक  प्रकार  का  जोखिम  पैदा  हो  कोई  वास्तविक  लाभ
 न

 पहुंचता  हो  ।  जहां  तक

 इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  हैं  में  इसका  समान
 तो  दूसरी  ओर  खतरा  यह  हैं  कि  योजना

 आयोग  के  अन्तर्गत इतनी  योजनायें  पंचायत  करता हुं  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव स्तर  से  लेकर  ऊपर  तक  चालू  की  जा  रही  हूँ

 fe
 उनमें  संसद  सदस्यों का  भाग  लेना

 जनाब  चेयरमैन  आपके  सामने  यह

 मसला  पेश  हैं  ।  उस  कमेटी  के  चेयरमैन  की
 यक  हू  और  कुछ  स्थान  तो  ऐसे  हें  जो  कि

 यद्यपि  बहुत  बड़े  और  महत्वपूर्ण  हें  फिर  भी  हैसियत  से  जिसको  कि  स्पीकर  साहब  ने

 संसद  सदस्यों  को  उनसे  अलग  रखना  कठिन  इंट  किया  हैं  में  अदव  से  a  करना  चाहता

 होगा  ।  इसलिये  यही  उचित  समझा  गया  कि  हूं  कि  हमारे  सामने  जो  मसला  है  वह  निहायत

 लाभ  के  पदों
 को

 जल्दी  में  कोई  अनुसूची  न
 दक़ीक़ है  ।

 अभी  चौधरी  साहेब  ने  फ़रमाया  कि
 बनाई  जाये  वरन्  अनहूंता  निवारण  की  अवधि

 एक  वर्ष  और  बढ़ा  दी  जाये  |  उतने  समय  में  प्राईवेट
 फीस

 के  डाइरेक्टरों  को  कया  मिलता  है

 और  उनको  किस  तरह  से
 इन  एस  किया समिति  भी  और  अधिक  समुचित  रूप  में  अपना

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करे  और  जिस  पर  बिचार
 जाता

 हैं
 ।  इसी  तरह  से  हमारे  पास  बहुत  सी

 कमेटियों  की  लिस्ट  आई  हैं  और  हमको  देखना करने
 के  पश्चात  एक  उचित  विधान  तय्यार  ~  ONS

 किया  जाये  ।  होगा  कि  हर  कमेटी  में  होने  से  किस  को

 फ़ायदा
 मिल

 सकता  है
 ।

 हमारे  सामने  जो  उसूल
 भी  आर०

 के ०  चौधरी  :
 है  वह  यह  है  कि  हम  नहों  चाहते  कि  पार्लियामेंट

 चूंकि  समिति  ने  अभी  अपना  कार्य  समाप्त  नहीं  का
 कोई  भो  मेम्वर  ऐसा  हो  कि  जो  गवर्नमेंट  से

 हैं  इसलिये  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता
 हुं  ।

 जहां  तक  का  सम्बन्ध  हैं  हम  त
 किसी  उम्मीद

 में
 अपनी  राय  को

 इनफ्लूएंजा हो
 हर तक  चले  गये  हूँ  ।  कुछ  बातों  के  सम्बन्ध  में  जाने  दे

 ।
 हमारे  मिनिस्टरों  की  तादाद  रोज़

 अब  भी  सन्देह  है
 ।

 उदाहरण  के  लिये  यदि  कोई
 बढ़ती  जाती  हमारी यह  कोशिश  होगी कि



 का
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 ठाकुर  दास
 सदक

 ...  संशोधन  विध्
 ्

 मे
 रों  पर  गवन  मेंट  का  डाइरेक्ट  इनफ्लूएंजा

 न  @  उसमें  यह  कमेटी  अपना  काम  पूरा कर

 ea  पाये  ।  पिछले  दिनों  मेंने  जो  वनस्पति  का  सकेगी |

 बिल
 पेश  किया था  उसमें  पापुलर  वाइस  रखने  पंडित सी  ०  एन०  माल बोय  r)

 वालों  की  तादाद  ४९  थी  और  गवनपेंट  की
 जनाब  चेयरमन  मेरा इस  मस

 तरफ से  ५२  मेम्बर  खड़े  हो  गये  थे  ।  अगर  उन
 बोलने  का  इरादा  नहीं  था  ।  लेकिन  मेरे  दोस्

 को  जो  खड़े  हुए  थे  अपनी
 राय

 देने  का
 पंडित  ठाकुर  दास  भागंत्र  ने  जो  कहा

 हुक  होता
 तो

 ऐसा  कभी  नहीं  बल्कि  मेरे
 उसका  जवाब  देना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  थ

 बिल  के  जेवर  में  ५२  या  उससे  ज्यादा  मेम्बर
 कि  वनस्पति  बिल  पर  जो  राय  दी  गयी  उसमें

 होते  झर  ४९  खिलाफ़  होते  ।  में  अज़  करना  ५२  मेम्बरों  ने  गवर्नमेंट  की  तरफ़  से  राय  दी

 चाहता हं  कि  क़ायदा  यह  है  कि  गवर्नमेंट  के
 और  ऐसा  उन्होंने  गवर्नमेंट  के  इनपलएंस  की

 हाय  में  कोई  ऐसी  चीज़  न  रहे  जिससे  कि  किसी  वजहसे किया  ।  में  ऐसा  नहीं  समझता कि
 मेम्बर  का  इंडिपेंडेंस मार  हो  जाय  लेकिन  साथ

 पार्लियामेंट के  मेम्बर  इस  तरह  से  गवन  मेंट  के

 साथ  हमारी  मुसीबत  यह  है  कि  इस  हाउस  में
 असर  में  आ  जायेंगे  ।  हम  इस  बिल  को  इसलिये

 we  गिने  चने  आदमी  पब्लिक  लाइफ़  से  आते  लाये  हें  ताकि  पब्लिक  के  दिमाग  में  यह  वात

 हूं  कि  जिनकी  तादाद  देश  में  थोड़ी  होती  है ंऔर  न  आ  सके  कि  मेम्बर  पार्लियामेंट  किसी  तरह  से

 जिनके  बर्गर  हमारे  काम  अच्छी  तरह  से  नहीं
 नाजायज़  फायदा  उठा  रहे  हं  ।  लेकिन  य

 हो  सकते  हं  ।  इसलिये  हमको  ऐसा  तरीका

 अख्तियार  करना  होगा  कि  उन  आदमियों  से
 नहीं  होना  चाहिये  कि  मेम्बर  fears

 लिये  आप  कहें  कि  अगर  उसको  कहीं
 पर

 हम  काम  भी  ले  सकें  और  उनके  इंडिपेंडेंस  पर

 लिया  गया  हैं  तो  उसकी  वजह  से  वह  अ
 भी  गवन  मेंट  का  कोई  असर  न  ।  में  उम्मीद

 आत्मा  को  बच  देगा  और  गलत  राय  दें  देग
 है  कि  हाउस  के  सारे  मेम्बरान  इस  काम  में

 | हमार  मदद  ७ ५,  |  इस  कमेटी  HS  मेम्बरान  मं  इस  विल  को  सपोर्ट  करता

 काम  कर  रहे  लेकिन  A  उस  कमेटी  के  श्री  पाटनकर  :  में  माननीय  सदस्य

 यरपमंत  की  हैसियत  से  बक़ाया  मेम्बरान  से  विश्वास  दिलाना  चाहता हूं  संसदीय

 ज॑  करता  हुं  कि  वे  वहां  तशरीफ  लायें  और  के  विचारों  को  ध्यान  में  रख  कर  ही  हमन  ह

 हमारी  मदद  कर  ताकि  हम  अपन  मल्व  के  संशोधन  रखा  हूं  ।  दोनों  सभाओं  की  सर

 पे  एक  अच्छा  क़ायदा  बना  सकें  ।  मं  विला  यत  द्वारा
 जो  भी

 सिफ़ारिशें  रखी  उन

 सरकार  यथोचित  रूप  से  ध्यान  देगी सला  का  क़ायल  नहों  हं  |  तो  इस  बात  me

 _  का  कायल हू
 कि  जो  चीज  हमारे  देश  के  वास्ते  में  आदा  करता  हं  कि  इस  आश्वासन  के

 प  त

 यह  प्रस्ताव  पारित  कर  दिया  जायेगा  । नासिर  हो  उसको  हम  रख  AF  ।  हमें  उम्मीद

 द  कि
 हम

 एक
 साल  के  अन्दर  पूरी

 कोशिश
 से  सभापति  महोदय  :

 प्रजनन
 यह  हैं

 :

 _
 ऐसा  एक  मामला  आपके  सामने  रख  सकेंगे  अनीता  निवारण

 तथा  भाग  ॥
 हग

 राज्य  विधान  म जिससे  किਂ  मेम्बरान  को  पुरी  तसल्ली  हो  जायगी

 और  गवर्नमेंट  जो  विल  लायेगी  वह  इस  करे
 a

 42  में  अग्रेतर

 वलि  विधेयक  विचार बारिश  के  मुताबिक  लायेगी  ।  इर  धन
 करने

 द  कया  aa को
 जोर

 के  साथ  १५
 ह

 करता  हू

 भर  उम्मीद  कर  तता  हूँ
 कि

 जो  इस
 आपने  दिया  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थ  क
 थ

 व  ब
 थि
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 oT
 भाग

 ee  द्वितीय  क

 संशोधन  विधेयक
 स्तर  ए म  दस्ता

 २--१९५४  के  अधिनियम  संख्या  १  को
 ~  ह

 धारा  का  संशोधन  के  विधेयक  को  पारित
 as ह

 सभापति  महोदय
 :

 अब  हम  इस  ह
 ल

 प्रश्न  यह है
 fad- i We  कि  विधेयक  को  पारित  neat

 के  एक  एक  खण्ड  पर  विचार  करने  |  यह

 लड ़२
 जाय

 का  संशोधन  हैं  जो  श्री  तुषार  चार्जों
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 द्वारा  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  |

 मं
 थ्रो  तुषार  चार्जों  चाय  (amet)  विधेयक

 प्रस्ताव  करता  हुं  कि  इस  विधायक  की  अवधि  वाणिज्य  मंत्रो  कर मरकर

 केवल  छे  मास  के  लिये  बढ़ाई  जाये  |  यह  नहा
 प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  चाय  १९५
 जाता  हैं  कि  समिति  अभी  तक  ae  fewer

 अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले
 नहीं  कर  पाई हैं  कि  लाभ  के  पद  कौन

 यक  जिस  रूप  में  कि  वह  राज्य

 गैन  से  हे  ।  परन्तु  यह  ऐसा  कोई  जटिल  विषय  सभा  are  पारित  किया  गया  हें
 x

 हे  जिस  पर  विचार  करने  के  लिये  डेढ़  विचार किया  जाये  t |

 के  समय  लगान  का  आवश़्यकता  पड़े  |  चाय  १९५३  की  धारा  ४

 कसता  हैं  कि  इसके  लिये  छ  मास  मय
 (३)  में इस  बात  का  उपबन्ध  किया  गय

 त  |  कि  उक्त  अधिनियम  की  धारा  ४
 (%)  ्

 साधन  घातक  अंतगर्त  स्थापित  किये  गये  चाय  बो सभापति  महोदय  द

 सदस्यों  के  प्रांत निधि  निजात  किये  जाये

 चाक  पाटनकर  :  म  मानन  का  परन्तु  इस  प्रकार  की  नियुक्ति  के  कार
 iJ

 सं विहित  निकाय  की  सदस्यता  से
 wager fi  द  करूंगा  नः  वह  इस  प्रस्ताव पर  आग्रह

 उत्पन्न  होती हूँ
 | करें

 ।
 में  पहले

 ही
 बता  चुका  हैं  कि  हमने  एक

 ।  अत हूँ ता  निवारण

 धायक  का
 तथा  भाग  ग  राज्य  विधान  मण्डल ) प्रारूप  तैयार  भी  कर

 पा  था  अबर  जो  ay  समय  लगेगा  १९५३  के  द्वारा
 इस  अनुशंसा का

 केवल  दोनों  सभाओं  की  संसदीय  समिति
 केवल  ३१  ?  Aas  तक

 हम जो  विधेयक  अभी  पारित  क्या  गया
 द्वारा  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  वारने  में  लगेगा  ।

 के  द्वारा  भी  यह  विभक्ति  केवल  एक
 ह a  बारिशें  जैसे  ही  प्राप्त  हो

 एक  व्यापक  विधय  प्रस्तुत  करेगी  |  लियें  दीग  |  परन्तु  इत  प्रकार  की
 agar

 थ
 सभापति  महोदय  दारा  संशोधन  मतदान

 का  स्थायी  रूप  से  निवारण  fea

 केंग
 कायें

 रखा  गया  तथा  अस्वीकृत हआ  |
 आवश्यकता  हूं  जिससे  कि  चाय  बोई

 क ेf
 सफलतापूर्वक  चलाया  जा  सके  |  द  स  ओं

 भारती  महोदय  :  यह  द्वारा  जो  कहवा  तथा  रबड़  विधेयक  पारित

 कि  खण्ड
 ?  विधेयक का  अ  बन

 किये  गये
 हैं  उनमें  ऐसा  हो  उपबन्ध  बनाया

 प्रस्ताव  व  स्वीकृत  हुआ
 |

 का
 घटक  मे  जोड  या  गया ।  ति  महोदय  :  प्रस्ताव

 was  ज ह
 खण्ड  १,  वि  तथा

 एस०  थामस  ए
 ह

 संसद्  सदस्य  विभिन्न  बोर्डो oar काम कर  सकें

 नियमन  चूम  विधेयक
 में

 जोड़

 दिय

 गये .....

 व  ्
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 आयोग  विधेयक

 ए०  एस०  [screw  महोदय  पीठासीन

 इसके  लिये  उपबन्ध  तो  बनाया  गया  हू  परन्तु  संशोधन  किये  गय े:

 सरकार  इस  बात  का  कोई  प्रयत्न  नहीं  करती  चिड़िया  के  नाम  ‘to  amend’

 है  कि  बोर्ड  के  उद्घाटन  तथा  उसकी  सामान्य  बने
 करने  के  weet  से  पहले

 बैठक  के  पहले  जब  विभिन्न  उपसमितियां चुनी  further’  सता

 जाती  ह  तो  हमारे  द्वारा  चुने  गये  सदस्य  इन  जायें

 बोर्डों  की  कार्यवाही  में  भाग  ले  सकें  ।  सरकार  पृष्ठ  १,  Thar  ३  wee

 इतनी  देर  करती  है  वि  इन  महत्वपूर्ण  mentਂ  ']  पच

 तियों  के  चुनाव  हो  जाने  के  बाद  हो  इस  सभा  amendmentਂ

 या  राज्य  सभा  के  सदस्य  इन  बोर्डों  की  |  बन्द  रखे  जायें  |

 वाही  में  भाग  ले  पाते  हूं
 ।

 में  आशा  करता  हूं
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  नटर  यह  हैं
 :

 कि सरकार  इसकी  पुनरावृत्ति  नहीं  होने  देगी  ।
 खण्ड  १,  संशोधित  रूप

 श्री  एन०  एस०  लिंगम  )  2  विधेयक  का  नाम॑  संशोधित  रूप

 चाय  ats  को  अन  हुये  एक  वर्ष  हो  चुका  है  परन्तु
 Hala  सुत्र  दिवेकर

 का  अंग  बनें

 अभी  तक  सरकार  ने  चाय  अधिनियम  के

 सार  इन  बोडो  में  संस  _
 सदस्यों  को  नियुक्त

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 करने  को  कोई  भी  प्रयत्न  नहीं  क्रिया  हैं  ।  फिर  खण्ड  १  संशोधित  रूप  विधेयक

 भी  जो  कुछ  किया  जा  रहा  हैं  वही  सहो
 ।  संशोधित  रूप  तथा  अधिनियमन

 सूत्र  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये लिये  में  इस  मक न्श्भ  यक  का  समधन
 करता  ।

 श्री  कर सरकर  दमन  दानों  सदस्यों  के  श्री  करमरकर :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 सुझावों  को  नोट  कर  लिया  हूं  ।  यथा  समय  मेरा  ig, te  विधेयक  संशोधित  रूप

 मंत्रालय  इन  पर  विचार  करेगा  |  में  पारित  किया  जाये  ी

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  हैं
 :

 टि वे यक  संशोधित  रूप

 चायਂ  १९५३  पारितਂ  किया  जाये  ।'”

 में  अग्रेतर  संशोधन  करने  गले
 प्रस्ताव  स्वकृत  हुआ  ।

 यव  जिस  रूप  में  कि  वहू  राज्य  नकल  किया

 सभा  द्वारा  पारित  किया  गया
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 विचार  किया  जाये  1.0
 विधेयक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 शिक्षा  मंत्री  के  सभा  सचिव  एस०

 खण्ड तथा १  तथा  २  शाम  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 डिस्ववियालयों  के  स्तर  के
 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  हें  :

 ua
 किं  खण्ड  २  वित्र  का  अंग  समन्वय  तथा  निर्धारण  का  उपबन्ध

 करनें  TAT  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  को  आयोग

 woe  2  निष्पक्ष  में  जोड़  दिया  गया  ॥



 RRR  विश्वविद्यालय  अनुदान  १८  दिसम्बर  १९५४  अध्यक्ष के  पद  से  हटाये  BINS

 अयोग  विधेयक  जाने  के  बारे  में  संकल्प
 वाले  विधेयक  को  दोनों  सभाओं  कथित  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित

 की  ४५  सदस्यों  की  एक  संप्रुभता  हो  और  इस  सभा  को  उन  सदस्यों

 समिति  को  सौंपा  जाये  जिसमें  से  इस  के  नामों  से  सुचित  करे  जिनको  कि

 सभा  के  यह  ३०  सदस्य  Ai  एन  ०  वी  ०  राज्य  सभा  संयुक्त  समिति  में

 श्री  वो ०  बो ०  ह न्
 नियुक्त  कराना  चाहती  हूं  ह

 जेठा लाल  हरिकृष्ण  श्री  आर  ०
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  qa  भाषण

 बों०  a  बीरबल  श्री
 जारी  रखेंगे  या  में  प्रस्ताव  तत्काल  ही

 अलग  राय  को  चयामनन्दन
 सभा  के  समन प्रस्तुत करूं  ?

 श्री  Zyo  एस०  Saale
 डा०  एम०  एस०  दास  :  में  अपना  भाष

 श्री  एस०  ai

 टी ०  एन  ०  विश्वनाथ  को  ए०
 कल  जानो  रखूंगा  |

 श्री  आर०  के०  चोरों
 एम०  श्र  एन ०

 श्री  दो वान चन्द  ज्ञानी  गुरुमुख
 प्रवर  समितियों  में  ४९

 सिंह  श्री  राधेलाल  सदस्य  लिये  जाते  हैं  फिर  इसमें  ४५  ही  कयों  रखे

 गये  हूं  ? श्री  मुल्ला  मुल्ला  अब्दुल्ला

 श्री  कृपाचार्य  श्र  उपाध्यक्ष  महोदय  :  इससे  कोई  अन्तर

 राज  डा०  मनमोहन  श्री  नहीं  पड़ता है  ।  अब  हम  दूसरा  विषय  लेते  हैं  ।

 रामेश्वर  श्री  जब पाल  ay
 अध्यक्ष  के  पद  से  हटाये  जानें

 एच०  एन ०  श्र  Fo  एम०

 श्री  बी ०  रामचन्द्र  कें  बारें  में  संकल्प

 चल  चु  महाराजा  उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  हमਂ  इस  संकल्प
 राजेन्द्र  नारायण  सिंह  Ai  बो  ०

 पर  चर्चा  प्रारम्भ करेंगे  |
 एच०  प्रो ०  मेघनाथ

 श्री  शिवमूर्ति  श्री  पी०  एन  ०  श्री  जवाहरलाल नेहरू  :

 राजभोज  तथा  प्रस्तावक  तथा  मुझे इस  बारे  में  कुछ  निवेदन  करना है  ।

 राज्य  सभा के  पन्द्रह  सदस्य  हों  आपने  इस  चर्चा  के  लिपे  दो  घंटे  निश्चित

 कि  संयुक्त  समिति  को  बैठक  किये  हैं  ।

 के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  की  उपाध्यक्ष  महोदय  :  हां  ३-३०  से  ५-३०

 कुल  सदस्य  संख्या का  एक  तिहाई  तके  t

 होगीਂ  ;  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  साधारणतया
 किਂ  समिति  ३०  १९५५

 तक  अपना  प्रतिवेदन  सभा  के  समक्ष
 आप  समय  को  उचित  अनुपात  में  बांट

 देते हें

 किन्तु  इस  जीवन  में  सरकारी  सदस्यों  की

 प्रस्तुत  कर  देगी

 कि  अन्य  aa  के  सम्बन्ध  में
 अपेक्षा  विरोधी  दल  दालों  को  अधिक  समय

 दिया  जाना  चाहिये  ।  om  अधिक  समय  नहों
 संसदीय  समितियों  &  सम्बन्धित  इस

 लेना  चाहते  हैं  और  मुझे  आशा  है  कि  इस
 सभा  के  प्रक्रिया  ऐसे

 व्तेनों  तथा  खूपभेदों  के  साथ  जो  कि
 ओर  के  सदस्य  भाषणों  में  afrr  समय  नहीं

 लेंगे  ।  हमਂ  तो  व्ही  कह  देंगे  जो  हमें  करना  है  ।
 अध्यक्ष

 द्वारा  किये  जायें  लागू  होंगें

 और  उन्हें  अधिक  समय  दि  जाये  |

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  उपाध्यक्ष  महोदय :  में  इसका  ध्यान

 सिफ़ारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  रखूंगा  ।  श्री  वो०  मिश्र पहले  संकल्प  को
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 wat  करेंगे  |  हूं  जब  तक  किः  सभा  के  दोनों  पक्ष  सुव्यवस्थित

 श्री  ato  मिश्र  उपाध्यक्ष  रूप  से  कार्य  न  करें  |  हम  विरोधी  दल  के  सदस्यों

 अध्यक्ष  महोदय  के  सम्बन्ध  में  जो  में  भी  बड़े  बड़े  आदरणीय  व्यक्ति  विद्यमान

 हैं  और  हम  भी  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  ।
 प्रस्ताव

 लाया  गयां  में  उसको  मूव  करता

 ह
 सभा  के  नेता  ने  यह  कहा  है  कि  यहं

 यह  स्थगन  प्रस्तावों
 संकल्प  अनुचित  है  ।  हमें  इसकी  सत्यता  पर

 पर  सहमति  प्रश्नों  को
 बात  रूप  से  fray  करना  है  ।  हमें  आप  से

 कार  आदि  के  बारे  में  सभा  के
 बाहर  हो  जाना  शोभा  नहीं  देता है  ।  देशवासी

 अध्यक्ष  के  आचरण  पर  विचार
 हमारे  लिये  कया  में  सभा  के

 करने  पर  यह  समझती  है  fe  उन्होंने
 पद  को  बहुत  आदर  की  दृष्टि से  देखता  हूं  ।

 सभा  के  सभी  वर्गों  का  विश्वास
 यदि  हम  इंगलैण्ड  के  इतिहास  पर  दृष्टि  डालें

 प्राप्त  करने  के  लिये  आवश्यक
 तो  हमें  ज्ञात  होगा  fe  वहां  पर  प्रारम्भ  में

 निष्पक्ष  रवैया  बनाये  रखना  बन्द
 अध्यक्ष  को  cere  के  प्रतिनिधि  को  भांति

 कर  दिया  कि  अपने  पक्नषपातपुर्ण
 समझा  जाता  था  और  वह  सम्राट  का  पक्ष

 के  कारण  वह  सभा  के  सदस्यों
 लेता  रहता  था  ।  इस  का  परिणाम  यह  निकला

 के  अधिकारों  का  ध्यान  नहीं  रखते
 कि  एक  सम्पा  को  वहां  को  जनता  ने  फांसी

 हूँ  और  इन  अधिकारों  का  हनन  करने

 दे  दी  और  एक  अन्य  को  देश  छोड़  कर
 वाली  घोषणायें  और  निर्णय  देते

 भाग  जाना  पड़ा  |  अतः  वहां  पर  बड़े  संघर्ष
 कि  ae  सभी  डि दाक ग्रस्त  मामलों  में

 के  बाद  अध्यक्षता  का  विकास  हो  पाया  हैं  ।

 संसद्  के  दूसरे  सदस्यों  रा दी गयी दी  गयी
 इसी  प्रकार  हमें  अपने  देश  में  भी  यह  देखना हैं

 सुचना  के  मुक़ाबले  में  सरकारी
 किः  अध्यक्ष  सरकार  के  हाथ  में  कठपुतली  की

 प्रवक्ता  को  बात  का  खुला  समेलन
 भांति  न  बल्कि  विरोधी  दल  की  बातों  पर

 करते हें  ;  कि  इन  सब  कार्यों से  इस  भी  निष्पक्ष  रूप  से  विचार  करें  ।  में  आप  से
 सभा  का  कांयं  उचित  रूप  से

 पूछता  हूं  कि  क्या  हमारे  अध्यक्ष  सहीद
 लत  करने  के  लिये  और  जनता  की

 निष्पक्ष  हैं  ?  कापी  नहीं  ।  चाहे  हमारी
 शिकायतों  को  अच्छी  तरह  प्रकट

 संख्या  कम  हो  और  सरकारी  दल  अपने  बहुमत
 करने के  लिये  खतरा  पैदा  हो  गया  हैं  ,

 के  क्राइम  हमारी  एक  भो  नहीं  चलने  दें  किन्तु
 और  इसलिये  सभा  संकल्प  करती

 न्याय  की  आंखों  में  इस  प्रकार  धूल  नहीं  झोंकी

 हैं  कि  उनको  उनके  पद  से  हटा  दिया
 जा  सकती  है  ।  इस  बात  को  जो  कोई  भी

 जाये  ।'
 सुनेगा  वहू  यह  महसूस  fea  नहीं  रह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  FHT  |  सकता है  कि  aa  इतने  विभिन्न  दलों  के  सदस्यों

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  उपाध्यक्ष  ने  एकमत  हॉकर  अध्यक्ष  महोदय  के  विरुद्ध

 मुझे  बड़े  दुःख  के  साथ  यह  भाषण  करना  आवाज़  उठाई  तो  अवश्य  ही  कुछ  दाल  में

 काला  हैं  और  अध्यक्ष  महोदय  निश्चित  रूप
 पड़  रहा  है  ।  किन्तु  में  अपना  कत्तव्य  समझ

 कर  ऐसा  करर  हम  अपने  प्रजाति  से  हमारे  विश्वास  के  नहीं  हूं  ।  हम

 को  इंगलैण्ड  के  प्रजातन्त्र  की  भांति  बनाना  चाहे  संख्या  में  कम  हों  किन्तु  हम

 चाहते  &  किन्तु  यह  तब  तक  सम्भव  नहीं  का  विरोध  किये  विना  नहीं  रहेंगे  ।
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 महात्मा  गांधी  के  जीवन  का  भी  यही  आदर्श  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  ।  उनमें  से  ८६  प्रस्ताव

 अध्यक्ष  महोदय  ने  स्वीकार  ही  नहीं  किये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ने  अपने  आपको  हमने  वहुत  धीरज  रखा  किन्तु कुछ  दिन  पुर्व

 घान  का  अभिरक्षक  बताया  हैं  किन्तु  क्या  श्री  गुरु पाद स्वामी के  प्रस्ताव  के  प्रति  जो

 उन्होंने  संविधान  का  ठेका  ले  रखा  हूं  हमਂ  व्यवहार  किया  गया  उससे  तो  हम  अधीर  हो

 गये ।  सरकार  के  प्रतिवेदनਂ को  आप  चाहे सब  संविधान  के  रक्षक  हैं  ।  यह  एक  दुर्भाग्य

 मान्यता  दें  किन्तु  सदस्यों  को  भी  अपनी बात की  बात  हैं  कि  हमारे  यहां  अध्यक्ष  को  उसका

 निर्वाचन  करने  का  अधिकार  सौंप  fear  गया  कहने  का  अधिकार  होता  है  ।  पुलिस  की  रिपोर्ट

 हैं  और  वह  जो  अर्थ  भी  बता  देते  हैं  उसे  हम  को  इतना  ऊंचा  स्थान  नहीं  दिया  जाना

 अ नियम  मान  लेते  हें  ।  यह  अनुचित  ्  |  चाहिये  ।  जब  हम  किसी  औचित्य  प्रदान  के

 सम्बन्ध में  खड़े  होते  हैँ  तो  प्रश्न  को  सुनने यदि  आप  संविधान  के  अनुच्छेद  १०५  पर

 से  पहले  ही  अध्यक्ष  महोदय  हमें  बेठ
 ध्यान  दें  तो  ज्ञात  होगा  कि  दोनों  सभाओं  के

 अधिकार  सदस्यों  पर  निर्भर  करते  अध्यक्ष  जानें  का  आदेश  दे  देते  है ं।  क्या  क्सी

 पर  नहीं  ।  ससुर  सचिवालय  के  लिये  संसद
 अध्यक्ष  को  इतना  स्वेच्छाचारी  होना

 चाहिये  ?  उसका र  वन  उच्चतमਂ  न्यायालय
 स्वयं  नियम  बनाती  हैं  किन्तु  हमने  ऐसा  नहों

 के  न्यायाधीश  के  समान  कोई
 किया है  ।

 निणय  देने  से
 पहले  विषय

 को  ध्यानपूर्वक

 अब  में  संकल्प  के  उस  भाग  को  लेता  हूं  सुनता  है  ।  हमने  अपने  देश  में  अनेकਂ  योग्यਂ

 जिसमें  यह  कहा  गया  हैं  कि  अध्यक्ष  महोदय  अध्यक्षों  ह  देखा  हैं  ।  श्री  विट्ठलभाई  पटेल

 विरोधी  इल  के  प्रस्तावों  को  ठुकरा  देते  हैं  ।  उनमें  से  एक  थें  ।  अध्यक्ष  का  कायें  निष्पक्ष

 हम  लोगों  का  यह  बात्तव्थ  होता  हैं  कि  जिन  रूप  से  कार्यवाही  को  संचालित  करना  होता  है  |

 निर्वाचन  के  हम  निवासी  हूँ  वहां  यदि

 कोई  गड़बड़  हो  तो  हम  उस  ओर  सरकार  का
 मुझ  एक  बात  और  कहनी हैं  ।  वह  यह  हैं

 कि  हम  विरोधी  दल  वालों  के  लिये  जो  असभ्य
 घ्यान  arate  करें  ऑर  सौ

 दा  चना  में  यदि
 भाषा  का  व्यवहार  किया  जाता  हैं  वह

 सरकार  उस  पर  ध्यान  न  दे  तो  कितना
 नीय  हैं  ।  हम  सब  उत्तर दा  ग  सदस्य  हैं  ।  zat

 असन  पव
 फैल  जाता  है  ।

 साथ  इस  प्रकार  का  कट  व्यवहार  नहीं  होना

 श्री  डाबी  चाहिये  ।  हम  प्रजातन्त्र  के  हित  के  यहां

 औचित्य  प्र कन के  सम्बन्ध  में  यह  बताना  एकत्र  हुए  हैं  ।  हमें  सीधा  पृथक  समझ  कर

 चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  वास्तविक  पक्षपात  की  भावना  को  नहीं  बढ़ाना  चाहिये  ।

 आरोप  होनें  चाहियें  ।  इन  दादों  के  साथ  में  स  संकल्प  का  समर्थन

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  यहां  तो  मैँ  यह
 करता हूं  ।

 बता  रहा  हूं  किਂ  हमें  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  गोपालन  इस

 पक्ष  के  एकਂ  अथवा दो  बिताओं के  भाषण  के करने  का  अधिकार है  ।  पहले  भी  ऐसा  afa-

 पश्चात  बोलना  चाहते  परन्तु  उन्हें  यह कार  हमें  प्राप्त  था  ।  सन्  १९३५  में  कांग्रेस

 नें  ३४  स्थगन  प्रस्ताव प्रस्तुत  किये थे  ।
 ज्ञात  होना  चाहिये  कि  आरोप  हैं  ।

 उनका  उद्देश्य क्या  था  ?  उनका  रख  शासन  श्री उठ  के  गोपालन :  संसद में  जनता

 बुराइयों  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  की  कठिनाइयों  का  दिग्दर्शन  कराया  जाता  है

 कराना
 ही

 था  ।  इस  वह  हमने  ८९  स्थगन  तथा  इसीलिये  हम  उसके  प्रतिनिधि  चुनाव के
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 ए  के०

 ato
 पद  यहां  उपस्थित  हूं  ।  लगभग  ८५  स्थगन  नार  1  चाहिये  था  ।  यह  ठीक  भी

 प्रस्ताव  विरोधी  पक्ष  ने  प्रस्तुत  किये  तथा  इन  हो  तो  मुझे  उस  प्रश्न  पर  अब  विचार

 के  विषय  के  सम्बन्ध  में  मेरा  विचार  करना है  ?

 है  कि  विपक्षी  दल  का  एक  भी  ऐसा  सदस्य
 भी ए०  के ०  पहले  आप  मेरे

 नहीं  होगा  जो  यह  कह  सके  कि  उत्तर  जनता
 भाषण  को  सुनें  तो  और  उसके

 की  कठिनाइयां  व्यक्त  नहीं  की  गई  थीं  ।  जहां
 कहें  कि  इस  स्थगन  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने

 तक  स्थगन  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  का  प्रशन  हैं  के  कोई  कारण  हूँ  या  यदि  आप  एक  वाक्य

 वह  एक  अलग  प्रशन  हैं  परन्तु  में  यह  कहना  को  सुन  कर  यह  कहने  लगें  कि  कया  यही  कारण

 टता  हूं  कि  ऐसे  बहुत  उदाहरण  हमारे
 है  तो  इसका  में  कोई  उत्तर  नहीं  दे  सकता  हूं

 ।

 हूं  जिनमें  अध्यक्ष  महोदय  अपक्षपाती

 रहे  हों  ।  उन्होंने  कई  बार  यह  कहा  है  कि  वह
 अन्य  देशों  में  कोई  भी  व्यवस्था  हो

 छुक  दल  के  सदस्य  हें  ।  में  एक  समाचार-पत्र  सकती  हैं  परन्तु  हमें  भविष्य  के  लिये  इसे

 भी  निश्चित  करना  है  ।  परन्तु  अन्य  देशों  में का  उद्धरण  देता  हूं  ।

 यहीਂ  संसदीय  व्यवस्था  प्रचलित  है  कि  wert

 मावलंकर  ने  अध्यक्ष-पद  किसी  दल  का  सदस्य  नहीं  होगा  |

 पर  चुने  जाने  के  च  भाव

 अध्यक्षों  के  मार्ग  को  अनुकरण  न
 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  गुरु पाद स्वामी  ने

 एक  स्थगन  प्रस्ताव  एक  सीसी  सदस्य  के  द्वारा
 करते  हुए  घोषणा  की  वह  अभी  भी

 एक  दल  के  सदस्य  हैं  तथा  अध्यक्ष  भेजी गई  सुचना  के  आधार  पर  प्रस्तुत

 सम्मेलन  में  भी  जिस  बात  ने  उनका
 किया  उस  प्रस्ताव  पर  गृह-मंत्री  नें  एक

 वक्तव्य  दिया  जिस  पर  श्री  गुरु पाद स्वामी  ने
 ध्यान  आकर्षित  किया  वह  आने  वाले

 कहा  कि  उन्होंने  एक  संसद्  सदस्य
 की  सुचना

 चुनाव  में  कांग्रेस  द  के  द्वारा  उनका

 नाम  निर्देशन  था
 के  आधार  पर  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ॥

 वहू  संसद्  सदस्य  उस  स्थान  पर
 उपस्थित

 थे
 सबसे  पहला  आरोप

 यह  है  कि  संसदीय  तथा  उनको  वहां  कठिनाई  का  सामना  भी

 व्यवस्था  के  अनुसार  अध्यक्ष  को  किसी  भी
 करना  पड़ा  था  ।  उस  पर  अध्यक्ष  महोदय  ने

 दल  का  सदस्य  नहीं  होना  चाहिये  ।  परन्तु  जब  कहा कि  आपके  दल  का  इसमें  स्वार्थ  है

 बह  एक  दल  के  सदस्य  हे  तो  वह  अपने  दल
 अतः  कुछ  सरकारी  पक्ष  ने  कहा  है  वह

 का  पक्ष  अवद्य  लग  |  इसलिये  उनको  किसी
 ठीक है  अन्य  भी  कुछ  प्रस्तावों के

 भी  दल  का  सदस्य  नहीं  होना  चाहिये  |
 सम्बन्ध में  उन्होंने  एक  ही  पक्ष  की  सम्मति  को

 ठीक  माना  तथा  यही  कहा  कि  आपके  दल
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 इस प्रश्न पर  मतभेद

 हो  सकता हैं  कि  भारत  में  इसके  लिये  क्यां  का  उसमें  स्वार्थ है  ।  में  कहता  हूं  कि  दोनों  दलों

 नियम  होना  चाहिये  ।  हमने  अभी  ऐसी  कोई  का  ही  उससे  लगाव है
 ।  हम  भी  जनता

 के  हितों

 के  लिये  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  हमारा  दल  संसद पद्धति  नहीं  बनाई  हैं  कि  अध्यक्ष  को  किसी

 दल  का  सदस्य  नहीं  होना  चाहिये  अथवा  उसकी  के  समक्ष  जनता  की  कठिनाइयों  को  व्यक्त

 भया  परिसीमा '  होनी  चाहियें  ।  इस  विषय  में  करता  है  इसलिये  हमारा  इसमें  निश्चय
 ही

 स्वार्थ  हैं  ।  इसी  प्रकार  में  कह  सकता  '  कि भी  उन्होंने  यह  दो  वर्ष  of  कहा  था  तो

 आपको  यह  प्रस्ताव  दो  वर्ष  पुर्व  ही  प्रस्तुत  माननीय  गृह  मंत्री  को  भी  उससे
 लगाव  हू
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 मेंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  FAS  गोली  कांड  रक्षा  संगठन  मंत्रो  :

 के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किया  था  ।  उस  समय  भूतलक्षी  प्रभाव  से  ।

 गह  मंत्री  ने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया था  ।  दूसरे
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से

 दिन  गह  मंत्री  ने  एक  वक्तव्य  दिया  परन्तु
 संकल्प

 ४
 तारीख  को  प्रस्तुत  किया  गया

 था

 मुझ  को  कुछ  भी  कहने  की  अनुमति  नहीं  दी

 गई  |  मुझ से  केवल  यह  कहा
 गया

 कि  मैं

 तथा  कुरनूल गोली  कांड  पर  स्थगन  प्रस्ताव

 ४  तारीख  के  sea  प्रस्तुत  किया
 गया

 उसकी  आवश्यकता  अथवा  राजनैतिक महत्व
 था  ।  आशा  की  जाती  है  कि  माननीय  सदस्य

 के  सम्बन्ध  में  ही  कुछ  ।  गृह  मंत्री  ने

 कारियों  के  ढारा  भेजें  गये  वक्तव्य को  यहां
 इस  संकल्प  से  पूर्व  के  स्थगन  प्रस्तावों अथर्वा

 watt  की  ओर  ही  निर्देश  करेंगे  ।  इस  संकल्प
 पढ़  दिया  ।

 मुझे  अवसर  दिया  गया
 के  बाद  के  स्थगन  प्रस्तावों  का  वर्णन

 होता तो  में  बताता  कि  वह  विवरण  गलत

 उन्होंन  बताया  कि  साम्यवादी  करना  उपयुक्त नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य

 को  अन्य  उदाहरण ज्ञात  होंगे  और  वह
 कांग्रेसियों की  बस्ती  से  एक  जलूस  निकाल

 रहे  थे  तथा  वहां  साम्यवादियों ने  गालियां
 उनका  निर्देश कर  सकते  हैं  ।

 दीं  तथा  छतों  पर  चढ़  कर  पत्थर  बरसाये  |  थ्रो  ए०  के०  गोपालन  :
 यह

 कहीं
 भी

 मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  वे  एक  ही  समय  नहीं  कहा  गया  है  कि  संकल्प  के  प्रस्तुत  किये

 में  किस  प्रकार जलूस  में  भी  जा  रहे  थे  तथा  जाने  से  पुर्व  के  स्थगन  प्रस्तावों तथा  प्रश्नों  का

 छतों  पर  चढ़  कर  पत्थर  भी  बरसा  रहे  थे  ।
 निर्देश  किया  जाये  ।  wet  यह  नहीं  है  कि

 दोनों  दलों  में  टक्कर  हुई  होगी  तथा  जो  मकानों  ये  स्थगन  प्रस्ताव  अथवा  उससे  पूरव  के

 में  रहते  होंगे  उन्होंने  पत्थर  बरसाये  होंगे  ।
 हैं  अथवा  के  हें  ।  wet  तो  यह  हैं  कि

 जलूस  वाले  मकानों  पर  चढ़  ही  नहीं  सकते  इन  स्थगन  प्रस्तावों  पर  क्या  कार्यवाही  की

 थे  क्योंकि  दूसरे  पक्ष  वालों  नें  अपने  मकानों  गई  ।

 पर  चढ़ने  से  रोको  होगा  ।  सच  तो  यह  है  कि
 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  मेरा  अन्तिम

 पुलिस  के  सिपाहियों  ने  जलूस  पर  गोली  नहीं

 चलाई  बल्कि  मकान  मालिकों
 ने  गोली

 निर्णय  हैं  ।  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  न्यायालयों

 '
 चलाई  में  कार्य  किया  हैं  वह  इस  व्यवस्था  को  जानते  + G |

 श्री  ए०  एम०  थामस  :  आचार्य  कृपालानी  :
 में  यह  कहना

 an  औचित्य  प्रश्न  के  सम्बन्ध  क्या  यह

 घटना  संकल्प  के  प्रस्तुत  किये  जाने  के  कर  दिया  परन्तु  तब  भी  अध्यक्ष महोदय  का

 हुई थी  ?  क्या  बाद
 की

 घटनाओं  का  निर्देश  व्यवहार  वैसा  ही  रहा  यह  बताने  के  लिये  हम

 किया  जा  सकता  है  ?  उदाहरण दे  सकते  हैं  ।

 शो  Fo  गोपालन :  यह  ॒  प्रस्ताव  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 में  यहां  कार्य  व्यवस्था

 मेंने  एक  संसद्  सदस्य  के  द्वारा  भेजी  गई  सुचना
 को  सुचारु रूप  से  चलाने  के  लिय  हुं  ।  में

 के  आधार  पर  प्रस्तुत  किया  था  ।

 यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह  आरोप
 ar

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  औचित्य  यह  अथवा
 ।  यह  तो  सभा  को  ही

 है  कि  क्या  संकल्प  प्रस्तुत  किये  जानें  के  बाद  करना  हैं
 ।

 प्रक्रिया  यह  हैं  कि  जिस  व्यक्ति  पर
 की  घटनाओं  का  निदेश  आरोप  कराने  के  आरोप  लगाये  गये  हों  वह  उन्हीं  प्रश्नों  के  लिये

 छि  किया  जा  राकता  हे  ।  उत्तरदायी  होता  है  जो  कि  आरोप



 २२५१  अध्यक्ष  के  पद  से  १८  दिसम्बर  १९५४  हटाये  जान  के  बारे  में  संकल्प  २२५२

 जानें  से  पूर्व  उत्पन्न  हुए  हों  ।  इसलिये  इनका  पुत  कल्पना  जड़ों  कर  सकता हैं  ।  इसी  लिये

 भूतलक्षी  प्रभाव  नहीं  हो  सकता  है  ।  यह  इसी  में  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  |

 कार  है  जैसे  कि  कोई  माननीय  सदस्य  यह
 श्री 70.0

 के०  गोपालन :.  में  यह  कहना
 कहे  fe  यादव  आपका  व्यवहार  इन  १४  दिनों  में

 ठीक  हो  गया  तो  हम  इस  संकल्प  को  चाहता  हूं  कि  ae  कहा  गया  था  कि  हम  एक

 माननीय  सदस्य  के  द्वारा  दी  गई  सुचना  को
 वापस  ले  लेंगे  ।  यह  कोई  जांच  नहों है  ।

 इसलिये  में  इसकी  स्वीकृति  नहीं  दे  सकता  हुं  ।
 ठीक  न  मान  कर  माननीय  मंत्री  के  द्वारा

 कहे  गये  कथन  को  ठीक  समझते  हें  ।  यदि  वह

 Wa  कृपलानी  यह  कोई  दण्ड  माननीय सदस्य  उस  दिन  यहां  होते वो

 न्यायालय  नहीं  है  ।  यहां  तो  उसी  व्यक्ति  के  ही  यह  कथा  बिल्कुल  उल्टी  होती
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  कि  हमारा  उस  घटना व्यवहार  का  प्रश्न
 हैं  जो  कि  पीठासौन

 है
 में  स्वाद था  ।  क्या  गृह  मंत्री का  उससे  कोई

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आरोप  संकल्प  लगाव  नहीं  था  ?  उनको  भी  उससे  लगाव  था  ।.

 प्रस्तुत  किये  जाने  से  पूर्व  हुई  घटनाओं  पर  वह  प्राधिकारियों को  बचाना  चाहते
 थे  ।  वह

 आधारित  हों  ।  जनता  को  बताना  चाहते  थे  कि  कुछ  भी  नहीं

 हुआ  था  ।  जनता  ने  स्थगन  प्रस्ताव  तथा
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  आपके  इस  निर्णय

 से  सम्बन्धित  गृह  मंत्री  के  वक्तव्य  को  पढ़ा
 ॥

 का  प्रभाव  संविधान  के  अनुच्छेद  ९४  पर  हो  में  इ  सके  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  ।  उनके
 सकता हैं  |

 दल  का  सभा  में  बहुमत  है
 |

 परन्तु  यदि

 दाताओं की  संख्या  देखी  जाय  तो  हम  अधिक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य  मतदाताओं  का  प्रतिनिधित्व करते  हें

 अनुच्छेद  ९४  की  ओर  =e fa aay  करते हैं  तो  )  ।

 उसके  कुपाच्य  तो  अध्यक्ष के  पद  से  हटाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इससे  सहमत  हूं जाने  के  प्रदान  पर  चर्चा  होनो  हो  नहीं  चाहिये  ।

 परन्तु एक  अन्य  अनुच्छेद  का  भी  निदेश  कि  यदि  किसी  सदस्य  के  साथ  पक्षपातपू्र्ण

 किया  गया  है  जिसमें  दिया  है  कि  संकल्प  व्यवहार  न  किया  गया  हो  तो  उसे  शिकायत

 प्रस्तुत  किया  जा  सकता  हूं  तथा  इस  प्रकार  की  हो  सकती  है  और  अन्य  सदस्य
 भी

 समाधान

 चर्चा  में  अध्यक्ष  महोदय  भी  भाग  ले  सकते  हैं  ।  करते  हैं  ।  उन्हें  दलों  की  स्थिति  नहीं  बतानी

 चाहिये  । में  पहले  भी  बता  चुका हुं
 कि  संकल्प  fafa

 होना  चाहियें  तथा  fafera  आरोपਂ  लगाये  att  To  के०  गोपालन  :  में  यही
 जाने  चाहियें  ।  में  माननीय  सदस्यों  को  पहले  प्रशन  हैं  कि  बहुमत  वाला  दल  शासन  कर  रहा
 ही  बता  चुका  हूं  कि  इसे  लिये  मेंने  इस  संकल्प  है  तथा  अल्पमत  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं
 को  स्वीकृति दी  है  ।  प्रशन  केवल यह  है  कि  दी  जाती  है  ।  किसी  माननीय  सदस्य  को  मार
 क्या  संकल्प  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  की  पीटा  जाता  ह  वह  दूसरे  माननीय  सदस्य  को

 नायें  उदाहरण  के  रूपਂ  में  प्रस्तुत  की  जा  सकती  इसकी  सुचना  देता  हैं  तथा  उसको  इस  सम्बन्ध

 में  कुछ  भी  कहने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 जा
 रहे

 हूँ
 उसके  लिये  उत्तर

 रेना  कठिन  हो  एसी  स्थिति  में  जनता  गुह मंत्री के
 जायगा  के  कि  वह  इने  सब  को  पहले  से  हो  को  ही  ठीक  समझेगी  ।  यदि  स्थगन
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 at  अनुमति  न  भी  दी  जाती  तो  कम  से
 कम  हमारे  अध्यक्ष  महोदय  ने  पक्षपातपूर्ण  व्यवहार

 सरकार  के  वक्तव्य  के  प्रस्तावक  को  किया  है  तथा  ag  कांग्रेस  दल  से  सम्बद्ध  जब

 कुछ  कहने  का  अवसर  तो  मिलना  ही  चाहिये  उन्होंने  यह  वक्तव्य  दिया  था  उस  समय  मुझे

 भी  बुरा लगा  था  क्योंकि हम  सबने  उस  समय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  २५  मिनट  श्री
 यह  सोचा  था  कि  वह  एक  दलके  सदस्य  हैं  |

 मोरे  को  दिये  तथा  श्री  गोपालन  को  २०  मिनट
 परन्तु  यह  कहना  ठीक  बहीं  है  क्योंकि  उसके

 उन्होंने  कभी  भी  हमको  यह  अवसर
 दे  चुका  वहं  १५  मिनट  तक  बोल  चुके

 श्री  गुरु पाद स्वामी ने  दो  और  नाम  दिये  हैं  ।
 सहीं  दिया  कि  हम  उनके  किसी  भी  व्यवहार  को

 पक्षपातपूर्ण  सके ं।

 नेता  तथा  अन्य  दल  हें  ।  श्री  फ्रेंक  मन्थनी
 x

 अभी  तक  जो  कुछ  भी  आरोप  उन  पर

 ने  भी  अपना  नाम  लेजा  हैं  ।  लगायें गये  हें  उन  सभी  को  मेंने  सुना  तथा

 उनमें  से  एक  यह  भी  हैं  कि  उन्होंने  प्रश्नों  की
 श्री क्षे०  संख्या

 स्वीकृति  नहीं  दी  ।  मेरे  विचार  से  उन्होंने
 UX

 की  स्वीकृति  नहीं  दी
 |

 अन्य  सबसे  अधिक  मेरे  wat  को  अस्वीकृत  किया

 पूर्ण  प्रश्न  हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट
 परन्तु मूझे  उन  से  कोई  असन्तोष नहीं  है  ।

 केक टरी  तथा है  लिफ़ाफ़े  डी०  वी०
 केवल  इसी  कारण  से  तो  में  नहीं  कह  सकता

 wife  के  सम्बन्ध  में  पूछे  गये  सभी  की
 कि  अध्यक्ष  महोदय  का  व्यवहार  पक्षपातपूर्ण

 कृति  सहीं  दी  गई  ।
 है  ।  जनतन्त्र  के  पूर्ण  रूप  से  सफल  होने  के  लिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपलानी  |  यह  wae  हैं  कि  अधिकार  एक  व्यक्ति

 को  दिये  जायें ।  यदि  उसी  प्रकार  का  कोई
 आ  बाये  कृपलानी :  आपने  कहा  था

 fe  आप  अन्य  सदस्यों  से  बोलने  के  लिये  कहेंगे  ।
 प्रश्न  अन्य  सदस्य  are  दे  दिया  गया  है  तो

 मेरे  उस  प्रदान की  क्या  आवश्यकता रह  जाती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जिन  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  एक  बार  बताया था

 सदस्यों को  अध्यक्ष  महोदय  के  विरुद्ध  आपत्ति  कि  ager  एक  ही  सदस्य  एक  ही  प्रश्न  को

 है
 उन्होंने  संकल्प

 प्रस्तुत  किया  पहले  उन्हें
 दुबारा  भेज  देता  है  ।  ऐसे  मामले  में  क्या  उन्हें

 बोलना  चाहिये  ।  सभा  के  नेता  ने  बता  भी  उसे  अस्वीकृत  नहीं  कर  देना  चाहिये  ।  हमें

 दिया हँ  कि  उन  व्यक्तियों  को  अधिक  समय  जो  साठ  मिनट  यहां  पर  मिलते  हैं  उनमें  हम

 दिया  जाये  ।  इसलिये  उन्हीं  को  बोलना  बीस  तीस  प्रइन  ही  पूछ  सकते  हें  ।  यदि  सभी

 की  जांच  की  जाये  और  इसी  प्रकार  से
 सरदार  हुक्म  fag

 मामला  चलता  रहे  तो  निस्सन्देह  इस  सभा  को

 यह  हमारा  दुर्भाग्य  हैं  कि  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव
 कार्य  चलाना  कठिन  हो  जाये  ।  इसके  साथ  ही

 हमारे  समक्ष  प्रस्तुत  हुआ  ।  में  १९४८  से  पहले

 किसी  विधान  सभा  का  सदस्य  नहीं  था  इसलिये
 कोई  एसा  उदाहरण  भी  नहीं  दियाਂ  गया  हूँ

 जहां यह  बताया  गया  हो  कि  अमुक  प्रशन

 मेरा  यह  प्रथम  अनुभव  था
 ।

 परन्तु  फिर  भी
 नियमित  था  और  उसकी  स्वीकृति  नहीं  दी

 मेंने  अपने  इस  थोड़े  से  अनुभव  में  अध्यक्ष
 गई

 ।
 वहां  भी  यह  सिद्ध  करना  होगा  कि  यह

 महोदय  श्री  मावलंकर  को  किसी  स्थगन  स्वीकृति  इसलिए  नहीं  दी  क्योंकि अध्यक्ष
 प्रस्ताव पर  अथवा  किसी  प्रश्न  पर

 का  बर्ताव  गक्षपातपू  था
 |

 केवल  इतना  ही

 पूर्ण  व्यवहार  करते  नहीं  पाया  ।  मुझे  तो  इस  कहना  कि
 बहुत

 से
 प्रश्न  अस्वीकृत  कर  fae

 संकल्प में  केवल.एक  ही  चीज़  मिलती  है  कि  गए  पर्याप्त नहीं  है  ।
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 ढेर  अध्यक्ष  के
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 gam

 इसके  बाद  स्थगन  प्रस्तावों  का  मामला  हूं  किन्तु  फिर  भी  एक  ही  बात  इस
 प्रकार

 का

 वास्तव  में  बहुत
 से

 स्थगन  प्रस्ताव  अस्वीकृत
 रखे  जाने  के

 लिए  पर्याप्त
 नहीं

 किए  गए  हें  भ्  लगभग
 ८६

 स्थगन  प्रस्ताव

 इस
 बात  का

 प्रमाण  नहीं
 है  कि

 अध्यक्ष  पक्षपात अस्वीकृत
 किए  गए  हैँ  ।  यहां  पर

 इंग्लैण्ड

 का
 भी  दिया  गया  जहां  एकात्मक  करते  हैं  ।  मेरे  विचार  में  यह  निष्कर्ष

 सरकार  किन्तु  भारत  में  भिन्न  प्रकार  नहीं  हैं  ।  अध्यक्ष  भी  तो  आखिर  में  मनुष्य  ही

 की  सरकार  हैं
 ।

 यहां  पर  राज्य  सरकारें  हू  और  सभी  लोग  गलती  करते

 स्वायत्त  हें  और  कोई  भी  उनके  कायें  में
 हस्ती

 नहीं  कर

 ।
 इसके  साथ  ही  माननीय

 ह  तब  तक  हम  किसी  बात  को

 नहीं  मान  सकते  जब  तक  यह  प्रमाणित
 न  कर

 ये
 कि  ये

 बातें  जान-बूझ कर  की
 गई

 किन्तु  उन्होंने  स्थगन  प्र  ~  की  हदी

 चर्चा  की  उन्हें  चाहिए  था  कि  वे  सिद्ध  करते
 सभी यह

 जानते  हैं  कि  हमें  इनसे  योग्य

 कि
 अध्यक्ष

 ने
 पक्षपात

 से  काम  लिया  किन्तु  और  कुशल  अध्यक्ष  नहीं  मिल  सकते
 |

 हम  केवल  इस  बात  से  यह  निष्कर्ष  नहीं
 निकाल  सकते  कि  अध्यक्ष  ने  कई  बातों के

 य
 हमारे  विरुद्ध

 दिये
 इसलिये

 वह
 निष्पक्ष

 श्री  ए०  के  ०
 गोपालन  :  यदि  मुझे  समय

 तो
 में

 अवश्य
 उदाहरण  देता

 |
 नहीं हूं

 हुक्म  सिह  तब  दूसरे  मित्र
 थ्रो  फ्रैंक  एंथनी

 निर्देशित —

 इसका  उत्तर  किन्तु  अब  तक  जो  कहा
 में

 स्वतन्त्र  संसदीय
 दल

 को  ओर  से  बोल  रहा  हूं
 ।  हमारे  दल  ने  इस

 गया  है  उससे  हम  आगे  नहीं  जा
 सकते

 ।
 स्थगन

 संकल्प  का  विरोध  करने  का  निर्णय  किया है
 प्रस्तावों

 के  बारे  में  केवल  यही  कहा  गया  कि
 चलाई  गईं--वास्तव

 में  इस  बात  की  मुझे  ae  है  कि  हमारे  मितर  हमें  मरुत  नहीं
 समझेंग े।

 ने  की  आवश्यकता  थी  कि  अध्यक्ष  ने  हमारा  दल  अध्यक्ष  का  अन्धाधुन्ध

 पक्षपातपूर्ण  व्यवहार  किया
 है

 मोदन  नहीं  करता  ।  वास्तव  में  कई  बार  हमने

 एक  ही  बात  यहां  पर  इस  सम्बन्ध  में  बार  अध्यक्ष  महोदय  थोड़े  कठोर  और  दृढ़

 कही  गई
 है--वह

 यह  है  कि
 अध्यक्ष

 ने  भी  हुए  किन्तु  इन  सब  बातों  के  होते  हुए त्री
 के  वक्तव्य

 को  सच्चा  माना  और  सदस्य  भी  वह  अपनी  कठोरता  में
 भी

 निष्पक्ष  रहे  हैं
 ।

 कई  बार  सम्भवतः  वह  कांग्रेस  वालों  से
 भी

 माननीय  सदस्य  को  बोलने  का  अवसर
 न

 अधिक
 कठोरता पूर्ण

 व्यवहार  करते  रहे  है  ।
 दिया

 ।
 मुझे  उस  समय  का  स्मरण

 अध्यक्ष
 आखिरकार  इससे  कोई  पक्षपात  नहीं  टपकता

 |

 महोदय
 ने  कहा

 था
 कि

 सरकार
 के

 पास

 जानकारी  एकत्रित  करने  के  अधिक  संसाधन  हमने  श्री  मोरे  और  श्री  गोपालन  द्वार

 हूं  और  पहले  वह  सरकार  द्वारा
 दी

 गई
 कारी  ही  स्वीकार  करेंगे--यह  भी  मान  लिखा  किन्तु  हमने  अनुभव  किया  कि

 लीजिये  कि  यह  गलती  थी  और  में  यह  मानता  ba  |  स्तव  में  नियमों
 का

 दोष  में  सदैव  से  यह
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 कहता  आया  हूं  कि  जब  इस  सभा  के  सदस्यों  इससे  अध्यक्ष  सड़क  रहेगा  ।  यदि  अध्यक्ष

 के  विशेषाधिकारों के  अतिक्रमण  का  मामला  किसी  औचित्य  प्रश्न  उठाने  वाले  सदस्य  को

 हो  तो  हम  सब  को  एक  साथ  मिल  कर  कायें  अपने  स्थान  पर  बिठा  सकता  तो  मेरे  विचार

 करना  चाहिए  और  सारी  सभा  को  ही  दूखी  यह  सदस्यों के  विशे  का  गम्भीर  राम

 होना  चाहिए
 ।  उल्लंघन है  ।

 मेरे  विचार  में  इस  संकल्प  के  बारे  में  माननीय  मित्रों  ने  प्रस्तावों  के  बारे

 पर्याप्त  श्राम  हैं  ।  कई  सदस्य  तो  स्थगन  प्रस्तावों  में  भी  कहा  है  ।  पहले  भी  और  अब  भी  विधान

 की  शिकायत  करते  हं  और  कई  औचित्य  सभा  के  प्रधान  तथा  अब  अध्यक्ष  को  यह  पूरा

 के  सम्बन्ध  में  ।  किन्तु  वास्तव  में  इन्हें  अस्सी  कार  अधिकार  है  कि  वह  चाहे  तो  स्थगन  प्रस्ताव  की

 करने  में  अध्यक्ष  का  कोई  दोष  नहीं  है  ।  दोष  आज्ञा  दे  और  चाहे  न  दे  ।  पुराने  नियमों के

 वास्तव में  हमारा  और  इन  नियमों  अधीन  प्रधान  का  यह  कतंब्म  था  कि  वह

 का  है  ।  यद्यपि  इस  संसद्  की  अवधि  समाप्त  स्थान  प्रस्ताव  अवश्य  पढ़  कर  सुनाए  |  इसीलिए

 होने के  निकट  आ  पहुंची है  फिर भी  हमने
 में  नियमों  के  सम्बन्ध  में  शिकायत  करता  हूं

 ।

 अपने  प्रक्रिया  नियम  बनाने  का  निर्णय  नहीं  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  अधिकार

 किया है  ।  में  समझता हूं  कि  औचित्य  प्रश्नों  एक  महत्वपूर्ण  अधिकार  है  ।  में  इस  तक॑  को

 और  स्थगन  प्रस्तावों  के  बारे  में  जो  नियम  हैं  भी  नहीं  मनता
 fe

 हमारे  पास  अन्य  बहुत

 वे  सन्तोषजनक हैं  ।  आपको  स्मरण  से  अधिकार  स्थगन  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध

 होगा  कि  में  आपसे  औचित्य  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  में  सभा  को  संतोषजनक नियम  बनाने  चाहियें  ।

 लड़ा  भी  था  ।  में  सदैव  से  यह  विचार  करता  में  तो  यह  चाहता  हूं  कि  इन  के  बारे  में  एक

 आया  हूं  कि  लोकतन्त्रात्मक संसदीय  प्रजातन्त्र  प्रथा  होनी  चाहिए  ।  पिछली  विधान  सभा  में

 के  उचित  संचालन  के  लिए  यह  नितान्त  भी  एक  प्रथा  के  अनुसार  ही  चलता  था  ।

 भावुक  हैं  कि  इस  सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  को  वास्तव  में  प्रत्येक  स्थगन  प्रस्ताव  सभा  में  पढ़ा

 प्रत्येक समय  औचित्य  set  उठाने का  जाता  था  चाहे  वह  कैसा  भी  क्यों  न  हो  ।  हमें

 कार  होना  चाहिये
 ।

 हमें  यह  अधिकार  पहली  मह  अधिकार  लेने  के  लिए  ज़ोर  देना  चाहिये  ।

 केन्द्रीय  विधान  सभा  ने  दिय ेथे  और  १९५२  स्थगन  प्रस्ताव  सभा  में  अवद्य  पढ़ा  जाना

 तक  यह  अधिकार  रहे  ।  इसके  बाद  एक  नया  चाहिये  और  यह  पर्याप्त  न  होना  चाहिये  कि

 नियम  बना  किन्तु  हमने  उसके  विरुद्ध  कोई  उसे  वेसे ही  अनियमित घोषित  कर  दे  ।

 कुछ  नहीं  किया  ।  az  नियम  अध्यक्ष  को  यह  ठीक  है  कि  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना

 स्वविवेक  देता  हे  और  उससे  चाहे  वह  किसी  एक  सदस्य  का  विशेषाधिकार किन्तु  उसका

 प्रश्न  की  आज्ञा  दे  अथवा  न  दे  ।  इसलिए हम  सभा  में  पढ़ा  जाना  भी  आवश्यक  ताकि  सभा

 अध्यक्ष को  उसके  लिए  दोष  नही ंदे  सकत े।  ag  जान  जाये कि  वास्तव में  स्थगन  प्रस्ताव

 में  इस  समय  सभी  सदस्यों  को  सम्बोधित  में  क्या  लिखा  हैं  ।  इस  प्रकार  सभा  अध्यक्ष  के

 कर  रहा  हूं
 ।

 उनका  यह  पूरा  पूरा  कतेंव्य  है  कि  wart  आचरण  पर  एक  प्रकार  की

 वे  देखें  कि  हमारे  नियम  ठीक  इसमें  अध्यक्ष  लगा  सकती  है  और  वह  भी  यों  ही  किसी

 का  कया  दोष  है
 ?

 में  तो  यह  कहता  हूं  कि  सभा  बात  का  frig  बिना  सोचे  समझे  नहीं  दे

 के
 प्रत्येक

 सदस्य  को
 औचित्य

 प्रदान  पूछने  का  सकता  ॥

 पूरा  पुरा  अधिकार  होना  चाहिए  ।  इस  कार
 मेरी  sett  है  कि  यदि  उन्हें  शिकायत  है

 का
 अधिकार  हाउस  में  भी  है  तो  नियमों  में  संशोधन  होना  चाहिये  )
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 ipa  फ़ेंक

 मं  यह  समझता  हूं  कि  ag  जो
 डा०  एन०  बो०  खरे  :  यद्यपि  आज  प्रातः

 आरोप  लगाया  गया  है  वह  अत्यन्त  गम्भीर  सभा में  काफी  गर्मागर्मी रही  है  क्योंकि  सभा

 आरोप  है  और  आरोप  भी  अध्यक्ष  जेसे  के  नेता  का  वक्तव्य  बड़ा  आक्रामक  और

 qy  व्यक्ति  पर
 ।

 इसलिए  में  सदस्यों  से  यह  किन्तु  में  बड़े  ठंडे  ढंग  से  सारी  बातें  कहूंगा
 |

 grat  करूंगा  कि  वे  इस  संकल्प  पर  ज़ोर  न

 बल्कि  इसे  वापस  ले  लें  क्योंकि  इस  आरोप
 इसी  मास  की  १५  तारीख  को  में  यह

 जानने  के  लिए  उठा  था  कि  मेरे  स्थगन  प्रस्ताव
 कें  कोई  सार  नहीं  है  ।  अन्यथा यहां  का

 का  क्या  हुआ
 वरण  दूषित  हो  जायगा  ।  यदि  वे  इस  संकल्प

 जोर  देंगे  तो  स्वयं ही  इस  आचरण वे
 पंडित

 ठाकुर  दास  यह  बात
 उस

 समय  के  बाद  की  हैं  जब  यह  संकल्प  प्रस्तुत
 अध्यक्ष  को  इस  बात  के  लिए  मजबुर  कर  देंगे

 किया  जा  चुका  था  ।
 fe  वह  निष्पक्ष  न  रह  सकेगा  और  उसे  एक

 दले  का  पक्ष  लेना  पड़ेगा  ।.  डा०  एन०  भरी  खरे  :  आप  गलत  हैं  ।

 उस  समय  अध्यक्ष  ने  कहा  था  के  के  क  क  ह

 पंडित  ठाकुर  दास  ह. भाषगव  :
 हमारे  अध्यक्ष

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 कौनसी  तारीख  है
 ?

 इत  सेब  बातों  से  ऊपर  हैं  और  aes  निष्पक्ष

 टी
 नक  at

 |
 डा०  एस०  बी०  खरे  :  १५  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मेंने  पहले  भी  कहां

 श्री  फ्रैंक  एंड  ती  :  में  इस  बात  से  सहमत
 है  कि  केवल  उन्हीं  मामलों को  निर्दिष्ट  किया

 कूँ  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि  वह  ऐसा  करेंगे  ही
 ।

 जाना  चाहिये  जो  कि  उस  संकल्प के  प्रस्तुत

 होने  के  पूर्व  के  हैं
 ।

 जाये  तो  इस  बात  की  सम्भावना  हो  सकती  है
 श्री  क पुन्नस  यदि  हमें  उनके  आचरण  कें

 are  ने  निस्सन्देह अध्यक्ष  की  अवस्था  इस
 विरुद्ध  इस  संकल्प  के  बाद  कुछ  शिकायतें

 तो  क्या  हम  उसके  लिये  दूसरा  संकल्प  रखें
 ?

 अन्त  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  डा०  एन०  सी ०  १५  दिसम्बर को

 अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  था  कि  में  सदस्य  की

 अध्यक्ष  भी  कई  बार  अनुचित  रूप  में  कठोर  उपस्थिति  की  परवाह  नहीं  करता  ।  किसी  के

 रहे  किन्तु  इन  सब  बातों  से  इस  प्रकार  बारे  में  भी  ऐसे  वाक्य  सुनना  बड़ा  दुःखदायक

 कौ  गम्भीर  प्रस्ताव  न्याय्य  नहीं  हो  सकता  |  कुछ  विचार  न  करने  वाली  बहुसंख्या  के  बल

 थें  सरदार  हुक्म  सिंह  से  सहमत  हूं  कि  अध्यक्ष  पर  उन्होंने  ऐसे  राजद  कहने  का  साहस  किया  ।

 को  आचरण  बहुत  स्वतन्त्र सा  रहा  मांननीय  में  तो  इसे  एक  बड़ी  भारी  घृष्टता  कहता है

 मित्र  यह  बात  स्वीकार  करेंगे कि  अध्यक्ष  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  सदस्यों पर

 agar  ने  संसदीय  प्रजातन्त्र को  पुष्ट  करने  आरोप  क्यों  लगाते  हैँ  ।  आप  माननीय  सदस्यों

 कि  लिए  कई  प्रथा यें
 चलाई  उदाहरणस्वरूप  के  बारे  मे  सम्मानसूचक  शब्दों  का  प्रयोग  करें  ।

 वचनों  सम्बन्धी  समिति  का  मामला  आपके
 डा०  एन०  बी  करे  इस  प्रकार के

 सामने है
 दाऊद  कह  कर  सदस्य  की  मानसिक हत्या ही हत्या  ही

 इसलिए  में  इस  संकल्प  का  विरोध
 की  जाती  है  और  यह  उसी  के  बराबर  है--यह

 करता हूं  ।  सारे  निर्वाचक गणों का  ही  अपमान  जिन्हों ने
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 उसे  यहां  भेजा--किन्तु  में  तो  ईसा के
 शब्दों  उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय

 में  यह  कहूंगा  कि  भगवान्  उसे  कार्यवाही  नहीं  समझ  पाये  हैं  ।  उन

 व्यक्तियों  की  ओर  से  श्री  मोरे  बोले  हैं
 ।

 उन्होंने

 रहा  क्योंकि  वह  यह  सत्ता  प्राप्त  करके  मुझे  श्री  एस०  एस०  श्री ए०
 के०

 हो  चुका  है  ।  आयें  कृपलानी  तथा  डा०  एन०  बी<८

 खरे  के  नाभ  दिये  थे  ।  जब  मेंने  आचार
 में

 तो  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  मेर
 लानी

 से
 बोलने  को  तो  उन्होंने  कहा  कि

 अधिकार  है  कि  में  अपने  स्थान  प्रस्ताव  के
 वे  दूसरों  के  भाषण  सुनना  चाहते  इसके  बाद

 '

 सम्बन्ध  में  किये  गये  निर्णय  को  सभा  में  सुन
 मेंने  दूसरे  पक्ष  से  सरदार  हुक्म  सिंह

 और

 सकू ं।  श्री  फ्रेंक  मन्थनी  को  अवसर  दिया  |

 जहां  तक  प्रश्नों  का  सम्बन्ध  उन्हें  भी
 आचार्य  कृपा लानी  मेंने  उस  समय

 भाषण

 बड़े  पक्षपातपूर्ण  ढंग  से
 स्वीकार  अथवा  देवा  इस  कारण  स्वीकार  नहीं

 अस्वीकार  किया  जाता  है  ।  इस  सत्र  में  मेरे
 क्योंकि  में  देखता  हूं  कि  पहले  से  संकल्प  का

 बहुत से  प्रश्नों  की  आज्ञा  नहीं  दी
 क्षेत्र  काफी  सीमित  कर  दिया  गया  है  ।  आप

 में  इसका  कड़ा  विरोध  करता  हूं  ।
 मुझ  से  यह  आदा  नहीं  कर  सकते  कि  में  इस

 बात  का  विचारपूर्वक वर्णन  करूं  कि  अमुक उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  प्रकार  का

 अनुचित  इस  संकल्प पर  गम्भीरता
 समय  अध्यक्ष  महोदय  ने  क्या  किया  ।  में  केवल

 से  विचार  होना  चाहिये
 ।

 इस  प्रकार  अध्यक्ष
 सामान्य  प्रवृत्ति  के  बारे  में  कुछ  कह  सकता  हूं

 किन्तु  आपका  कहना  यह  है  कि  हमको  ऐसा के  आदेश  का  अपमान  ठीक  नहीं  है  ।

 करने  का  अधिकार नहीं  हैं  ।  अतः  यदि  आप

 डा०  एन०  बी०  खरे  मुझे  इसके  लिए  मुझ  को  अन्त  में  अवसर  देना  चाहे  तो
 में

 खेद  a—frrg F में  आगे  कहूँगा ।  मेरे  इतने  बोलूंगा ।

 को  इसलिए  अस्वीकार  किया  गयी
 उपाध्यक्ष  मेंने  पहले  दी क्योंकि  उनसे  सरकार के  विरुद्ध कई  बातें

 निर्णय  दे  दिया  है  कि  सामान्य  निन्दा
 की कट  होतीं  ।  यही  मेरा  आरोप है

 पति  उस  समय  तक  नहीं  दिया

 पंडित  ठाकुर  दास  मेंने  इस  वाद  जब  तक  विशिष्ट  उदाहरणों  का  उल्लेख  नहीं

 विवाद को  सुना  है  क  के  क  क  क  क  के  के  के  के  के  श  किया  जाता  ।  मेंने  पंडित  ठाकुर  दास

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  को  भाषण के  लिये  है  और  यथा  समय

 विशेषाधिकार के  रूप  में  में  यह  पूछना
 में  सभा  के  नेता  से  भी  बोलने  का  निवेदन

 करूंगा  |

 चाहता  हूं  विरोधी  पक्ष  के  इतने  सदस्यों  ने

 इस  संकल्प  को  रखा  किन्तु  अभी  तक  हम  पंडित  ठाकुर  दास
 मेंने  अपनें

 यह  नहीं  समझ  पाये  कि  वे  कहना  क्या  चाहते  माननीय  मित्रों  के  को

 हैं
 ।

 में  आपसे  करूंगा  कि  पहले  मुझे  इस  बात  का  ख़ुद  है  कि  वे

 महोदय  के  विरुद्ध  कोई  आरोप  नहीं  लगा

 के  नेता  को  बोलने  अवसर  दिया  जाये  जिससे सभा  इस  मामले
 '

 कुछ  कर  सकती 8
 ताकि

 हम  यह  समझ  सकें
 वे

 क्या  कहना  मुझे  इस  बात  से  दुःख  हैं  कि  इन  ने  जो

 हें  कि  पहले  उच्च  न्यायालयों
 के
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 पिंडित  ठाकुर  दास

 कांग्रेस  के  नेता  और  अध्यक्ष  थे  इतनी  उसके  बाद  अध्यक्ष  महोदय  जब  तक  अपनी

 ae  सभा  के  समक्ष  इस  प्रकार का  प्रस्ताव  स्वीकृति नहीं  दे  कोई  भी  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 प्रस्तुत  किया  है  ।  में  यह  जानता  था  कि  इस  नहीं  किया  जा  सकता  |  यह  एक  सामान्य

 सम्बन्ध
 ~

 कोई  भी  वैघ  आरोप  अथवा  नियम  है  और  कई  वर्षों  चलित ह  श्री

 हरण  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मुझे  इस  फ़ेंक  मन्थनी  के  कथनानुसार यह  नियम  केवल

 सम्बन्ध में  पुरा  विशवास  था  और  अब  भी  है  |

 यहीं  नहीं  है

 ।

 े  दिसम्बर
 को  सभा  में  जो  कुछ  उसे

 फिर  यह  कहना  भी  बिल्कुल  गलत  है
 में  सभा  के  समक्ष  पढ़  कर  सुनाऊंगा  |  उससे

 को  यह  पता  चलेगा  कि  अध्यक्ष  महोदय  कि  श्री  गुरु पाद स्वामी को  बोलने  का

 का  व्यवहार  संगत  तथा  निष्पक्ष  था  और  अवसर  नहीं  fear  गया
 ।

 श्री

 जिन  सदस्यों  ने  उस  दिन  की  चर्चा  में  भाग
 स्वामी  ने  भाषण  दिया  ate  उसमें  उन्होंने

 लिया
 बहुत  गलत  थे  ।  श्री  एम०  एस०  बताया कि  तथ्यों  के

 बारे
 में  मुझे

 गुरु पाद स्वामी ने  सत्याग्रहियों के  सम्बन्ध  में  तार  मिले  हैं  ।
 में  यह  तथ्य  माननीय

 मंत्री  को  बिताना  चाहता  हूं
 उनके सभा के  सामने  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ar

 आधार पर  वें  भाषण दे  सकें
 उसके  प्रस्तुत  होने  के  बाद  अध्यक्ष  महोदय  ने

 गृह-कार्य तथा  राज्य  मंत्री  से  पुछा  कि  वे  उसके
 श्री  रीडिंग  infer  पीटे  fat

 से  रकत  बहने  पर  भी  खींच  ec  उनको सम्बन्ध
 में  क्या  कहना  चाहते |  डा०  काटजू

 नाली  में  डाल  दिया  गयाਂ  तथा  बाद में वे
 सभा

 को  बताया  कि  प्रस्ताव की  भाषा  बड़ी

 कलापूर्ण है
 और

 वहां  आतंक  आदि  कुछ भी
 पकड़  लिया  गया  ।  हम  यह  जानना  चाहे

 नहीं हुआ  है  ।  तब  उन्होंने  अध्यक्ष  महोदय  को  हैं  कि  क्यया  यह  सब  सच  में  सभा

 से  पूछता  हूं  कि  क्या  भाषण  नहीं सुझाव  दिया  fe  एक  अल्प-सुचना  प्रइन  की

 ante दी  किन्तु  अध्यक्ष महोदय  ने
 है  ।  बाद  माननीय ae

 उसकी  अनुमति  इस  रद  भावना
 से

 नहीं  दी  कि  ने  कहा  कि  २५  दिसम्बर  को  उन्हें  अपने  दल

 के  सम्मेलन  में  सम्मिलित  होना  अतः  उनका जैसा  करने  से  स्थगन  प्रस्ताव  पर  अप्रेतर  चर्चा

 नहीं  हो  सकेगी  और  माननीय  सदस्य  को  स्थगन  निवेदन  है  कि  माननीय  गृह  मंत्री  परसों  अपना

 प्रस्ताव  के  प्रस्तुत  करने  का  अधिकार  नहीं
 भाषण  दे  दें  ।  इस  पर  डा०  काटजू ने

 सकारात्मक  छप  में  अपना  सिर  हिलाया  और
 रेहेगा  ।  अब  में  यह  gear  हूं  कि  यह  पक्षपात

 है  अबवा  निष्पक्षता ?  अध्यक्ष  महोदय  ने  उत्तर  दिया कि  यदि

 शसी  स्थिति  है  तो  दो  दिन  के  बाद  जब

 इसके  अध्यक्ष  महोदय  ने  माननीय  सदस्य  वापिस  आ  तो  इस  मामले  पर

 मंत्री  से  पुछा  कि  वे  अपना  भाषण  कब  देंगे
 विचार  frat  जायेगा  ।  क्या  यह  पक्षपात  है

 इस  पर  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  दिल्ली  और  अथवा  निष्पक्षता  ?

 मणिपुर में  काफी  दूर  का  फासला  अतः

 इसके  लिये  उन्हें  कम  से  कमं  दो  दिन  का  समय  दूसरे  अवसर  पर  जब  यह  मामला  सरमा

 मिलना  इसके  साथ  साथ  में  एक  बात  के  सामने  आया  तो  गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 और
 बता  दूं

 कि
 जहां  तक  इन  स्थगन  प्रस्तावों  ने  अपना  वक्तव्य  दिया  और  बताया  कि  श्री

 का  सम्बन्ध  वे  पहले  अध्यक्ष  महोदय  रीडिंग  किरकिट  नहीं  पकड़े  गये  ।  सभा  कौ

 सम्बद्ध  मंत्री  के  पास  भज  जाते  हैं  और  ज्ञात  है  कि  नियम  २५७  के  अधीन  यदि  कोई
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 भी  पदाधिकारी किसी  सदस्य  को  बन्दी  बनाता  उनके  साथ  मुझे  पूरी  सहानुभूति  है  और

 हैँ  तो  उसे  उसकी  सूचना  सभा  को  भेजनी  सरकार  उनकी  सहायता करने  को  बाध्य हैं  |

 चाहिए  ।  अभी  तक  ऐसी  कोई  सूचना  प्राप्त  किन्तु यहां  पर  vet  ही  दूसरा है
 |  यदि वे

 नहीं  हुई  हैं  और
 न

 कभी
 किसी

 वक्तव्य  में  पकड़े  भी  गये  और  सरकारी  घक््तब्य  भिन्न

 कहा  गया  कि  श्री  रीडिंग  किलिंग  पकड़े  तो  अध्यक्ष  महोदय  उसी  के  अनसार  कायें

 नक  |  में  स्थगन  प्रस्ताव  में  वर्णित  मुख्य  कर  सकते  हें  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  सभा  क  समझ

 तथ्यों  का  उल्लेख  करूंगा  |  डा०  काटजू  अनेक  निर्णय  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं  जो  कुछ

 द्वारा  जब  सारे  तथ्य  बताये  तो  स्वगत  उस  दिन  हुआ  वह  इस  प्रकार  हू
 ।  जवे

 प्रस्ताव  में  वर्णित  सारे  तथ्य  गलत  सिद्ध  माननीय  मंत्रीमी  ने  झपना  वक्तव्य  तो

 अपने  वक्तव्य
 म

 बताया  कि
 न

 कोई
 श्री  गुरु पाद स्वामी ने  कछ  कहने के  लिये

 सत्याग्रह  हुआ  और
 न

 वहां  कोई  आतंकवादी  दन  कियां
 ।  इस  पर  अध्यक्ष  महोदय  ने  पूछा

 ही  थे  ।  १८  नवम्बर  को  प्रहार
 वालो

 कि  कथा  आपको  कुछ  व्यक्तिगत  जानकारी

 बात  भी  गलत  बताई  गई  ।  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  मेरे  पास  तार

 att  रिशांग  feta  a  भाये  हूं  ।  तो  wert  महोदय  नें  कहा  कि  में

 रक्षित--अनुसूचित  आदिम
 डा०  तारों  की  बात  पर  बिस्वास  नहीं  करता  ।  जो

 काटजू  ने  जो  वक्तव्य  दिया  था  वह  गलत  था  कुछ  सरकारी  सूचना  प्रस्तुत की गई है, वह की  गई  वह

 क्योंकि  अब  में  यहां  स्वयं  उपस्थित  हूं  और  निस्सन्देह  अधिक  विश्वसनीय  है  और  में  यह

 सारी बात  जानता  हूं  ।  आवश्यक  नहीं  समझता  कि  इस  स्थगन

 प्रस्तताव की  स्वीकृति  दी  जाये  |
 उपाध्यक्ष महोदय  :  यहां  पर  विवाद

 ag  नहीं  कि  वक्तव्य  सही  था  अथवा  गलत
 थी  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  यह  पक्षपात

 अपितु  यह  है  कि  अध्यक्ष  महोदय  की  कया  नहीं
 है  ?

 स्थति थी

 पंडित  ठाकर  दास  यदि  माननीय

 सदस्य  इसको  पक्षपात  कहते  तो  उन्हें  अपन पंडित  ठाकर  दा सभा गव  :
 जो

 माननीय

 सदस्य  अन्तर्बाह्य  उपस्थित  कर  रहे  उनको  दिमाग  का  इलाज  करवाने  की  आवश्यकता  है  ।

 यह  नहीं  मालूम है  कि  वस्तुतः  विवाद की  अध्यक्ष  महोदय  पूर्व  उदाहरणों  से  बाध्य  हैं  ।

 बात  क्यो  हूं  ।  इस  सभा  के  तीन  पूर्व  उदाहरण  हें

 fe  किसी  मामले  में  सरकारी
 उचा व्यक्  महोदय  :  माननीय सदस्यों

 को  यह  मादूम  होना  चाहिए  कि  हम  यह
 ही  अन्तिम  माना  जायेगा  ।

 यदि  डा०  काटजू  ने  इस  सभा  में  वक्तव्य  दिया
 ara  te  नहीं  कर  रहे  हैं  कि  श्री  रिशांग  किलिंग

 जो  कि  श्री  रीडिंग  किलिंग के  कथनानुसार
 गये  थे  अथवा  और  माननीय  मंत्री

 का  वक्तव्य  सही  था  अथवा गलत  |  प्रदान  यहां
 गलत  तो  सभा  इसके  लिये  मंत्री  के  खिलाफ

 wag  है  कि  va  परिस्थितियों में  अध्यक्ष  अविश्वास  का  प्रस्ताव  रख  सकती  किन्तु

 तक  MIT महोदय  का  प्रश्न है  वे
 महोदय ने  जो  कुछ  किया वहू  कया

 सरकारी  वक्तव्य  को  मानने  के  लिये  बाध्य  हैं  ।

 था  ।
 में  अव  इस  सम्बन्ध  में  पुर्व  उदाहरण  उपस्थित

 पंडित  ठाकर  दास  wire
 :

 यदि  यह  करता  १९४०  में  एक  मामले  में  उत्तर  प्रदेश

 सत्य  है  कि  श्री  रिशांग  किलिंग  पकड़े  तो  के  कुछ  पटवारी हमारे  नेता
 का

 भाषण  सुन
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 ठाकर  दास

 अधिक  विश्वसनीय  हैं  |  कुछ  लोग  एसा  कहं आये  और  वे  पदच्युत  कर  दिये  गये  ।  इस  पर

 श्री  मोहनलाल  जी  ने  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  सकते  हैं  कि  जो  कुछ  वे  कहते  सही  है  किन्तु

 किया  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  उस  मामले  को  इस  सभा  स्थल  का  उपयोग  प्रचार  हेतु  नहीं

 सरकार  के  पास  भेजा  और  सरकार  ने
 ~

 किया जा  सकता  |

 बताया  कि  वे  उस  कारण  से  पदच्युत
 एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी

 औचित्य

 नहीं  किये  अपितु  उन्होंने  अपने

 कैदियों  पालन  नहीं  किया  art
 प्रदान के  में  यह  पुछना  चाहता  हुं  कि  क्या

 माननीय  सदस्य  को  यह  कहने  का  अधिकार
 यही  वक्तव्य  अन्तिम  मान  गया

 है  कि  मेरा  दल  इस  स्थल  का  उपयोग
 और  स्थगन  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  ।

 १९४३  में  जब  सर  अब्दुर्रहीम  अध्यक्ष  थे  तो
 प्रचार  हेतु  करता  है

 ।

 ईदगाह  के  सम्बन्ध  में  यह  शिकायत  पेश  की  उपाध्यक्ष  महोदय  विरोधी  पक्ष  के

 गई  थी  कि  सरकारी  फौजों  ने  उस  पर  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  प्रस्ताव  रखा  हूं
 +

 कार  जमा  लिया  हैं  ।  सरकारी  सुचना  थी  क्या  अन्य  पक्ष  यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह

 कि  यह  बात  सत्य  नहीं  एक  तार भी  सब  प्रचार  ag  किया  जा  रहाहै  और  इसमे

 वस्तुत  किया  और  सर  अब्दुरंहीम  पर  कुछ  भी  तत्व  नहीं
 ?

 मेरे  विचार में  इसी

 सब  तरह  से  दबाव  डाला  गया  किन्तु  वे  सरकारी  औचित्य  प्रश्न  को  कोई  बात  नहीं  ह  ।

 वक्तव्य  का  उल्लंघन  नहीं  कर  सके  |  इसी
 पंडित  ठाकर  दास  सागव

 :  प्रत्येक  बार

 प्रकार  १९५०  म  इस  सभा  A  एक  मामला

 पेशा  किया  गया  था  कि  पाकिस्तानफूँकी सीमा
 जब  अध्यक्ष  महोदय  कोई  निणय  देने  को  खड़े

 होते ह  तो  अनेक  सदस्य  खड़े  हो  जाते  जैसे
 पर  कुछ  फौजों  का  जमाव  है  ।  उस  सम्बन्ध  में

 कि  मानों वे  उनका  विरोध कर  रहे  हें  ।  क्या
 सरकार  ने  जो  सुचना  अध्यक्ष  महोदय

 उसका  उल्लंघन  नहीं  कर  सके  |
 यह  उचित हँ  ?  हमें  अध्यक्ष  महोदय  में  पुरा

 ie

 रखना  चाहिए

 ।

 इसके  बाद  शी
 अध्यक्ष  महोदय  के  ag  fata  देने  के

 मेहता  उठे  और  उन्होंने
 कि  में  इस  स्थगन  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  में

 एक  कह
 सकता  हूं  अध्यक्ष

 देना  आवश्यक  नहीं  सारी  कार्यवाही  महोदय  ने  इस  स्थगन  प्रस्ताव

 बन्द  हो  जानी  चाहिए  जैसा कि  नियम  की  स्वीकृति  नहीं  देता  ।”  अध्यक्ष  महोदय  ने

 किन्तु  हुआ  यह  है  कि  श्री  गुरु पाद स्वामी ने

 वार  अपना  लिय  दिया

 |

 कर

 ह

 खड़े  होकर  कहा  fe  सरकारी  सुचना  सही  अशोक  मेहता
 ने

 कहा  कि  हमारे
 एक

 नहीं  है  ।  और  यह  एक  पक्षीय  तथा  दुर्भावनापूर्ण  जो  कि  इसी  सभा  के  सदस्य  इस  मामले  में

 हैं
 ।

 जो  म्गननाय  सदस्य  इस  तरह  सरकारी  संलग्न  हूँ
 और

 gon  कि  क्या  में  उनके  बारे  में

 बता  सकता  हूं  ।  अध्यक्ष  महोदय
 ने

 कहा
 कि

 wer  को  सकते  उन्हें

 अपनें  आपको  गुज़ारने  की  आवश्यकता  है  |  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  सरकारी  वक्तव्य  को  ही

 अध्यक्ष  wales  ने  बताया  कि  में  माननीय  महत्व  देता  हं  ।  इसके  बाद  श्री  अशोक  मेहता

 सदस्य को  इस  बात  की  .  आज्ञा नहीं  दे  सकता  ने  कहा  कि  वह  हमारा  साथी  इस  सभा

 में  ऐसी  सूचना  प्रसार  जिसका  सदस्य  हैं  ।  इस  पर  अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  कि

 सम्भवत या  कोई  आधार  हों  ।  पत्रों  और  इससे  कोई  अस्तर  नहीं  पड़ता
 ।

 उन्होंने  यह

 तारों  के  मुकाबले  में  सरकारी  सुचना  निस्संदेह  बात  ठीक  zt  कही  ।  एक  सदस्य  का
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 सरकारी  वक्तव्य  को  खत्म  करने  के  लिये  तयार  नहीं  इस  पर  श्री  ए०  Fo  गोपालन

 नहीं  है  ।  इसके  बाद  श्री  गुरु पाद स्वामी  बोल  पड़े  कि  उन्हें  औचित्य  प्रश्न  को  सुनना

 ने  कहा  कि  इसमें  सरकार  का  भी  हित  निहित  ही  चाहिये  ।  इसका  उत्तर  देते  ही  श्री  मोरे  ने

 हू  ।  तब  अध्यक्ष  मदह्दोदय  ने  कहा  कि  विधि  wet  किया--किस  नियम  के  अन्तर्गत

 और  व्यवस्था  कायम  रखना  सरकार  को  काम  आप  एसा  कर  रहे  ह
 ?  | 2

 तब  श्री  मोरे  ने  जो  अध्यक्ष  को  प्रजातन्त्र  थी  जवाहरलाल  नेहरू  यह  बड़ा
 की  संस्था  का  केन्द्र  बताते  हूं  चितला  कर  यहं  गम्भीर  पदर  है  ।  हस्ताक्षर  करने  वाले  एक

 छा  कि  जाया  यहीं  प्रजातन्त्र ह  १ਂ  माननीय  सदस्य  डा०  खरे  ने  aaa  की  भांति

 माननीय  सदस्यों  ने  जो  उद्दण्डता  दिखाई  उस  इसका भी  रंग  बनाने  का  बहुत  कुछ  प्रयत्न

 पर  अध्यक्ष  महोदय  ने  बड़ी  शान्ति  से  उत्तर
 किया  किन्तु  यह  स्वांग  का  विषय  नहीं  है  क्योंकि

 ड  चाहे  कुछ  भी  में  इस  विषय  इसमें दोक  का  भी  कुछ  अंश  है  ।  सभा  यह

 पर  और  अधिक  नहीं  सुनना  चाहता  ।”  जब  भली  भांति  जानती  है  कि  हम  किस  विषय  पर

 विषय  समाप्त  कर  दिया  गया  तो  भी  at
 चर्चा  कर  रहे  हें  और  क्या  निश्चय  करने  जा

 राघवाचारी ने  कुछ  कहने  के  लिये  अनुमति  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  हम  निर्णय  चाहे  जेसा  दें

 इस  पर  श्री  फ्रेंक  मन्थनी  ने  सभापति
 किन्तु  ag  स्पष्ट  है  कि  जो  कुछ  हो  चुकी  है  वह

 महोदय  द्वारा  कक्ष  में  बात  करने  के  लिये  कहे  वापस  लौटाया  नहीं  जा  सकता  ।  बढ़िया

 जाने  पर  कक्ष  की  खिल्ली  उड़ाई गई  ।  इसके
 चीनी  के  बतन  को  एक॑  बार  तोड़  कर  फिर  उसे

 पहचान  अध्यक्ष  महोदयਂ  द्वारा  बारम्बार  मना  जोड़ा  नहीं  जा  सकता  ।

 करने  पर  भी  श्री  गरुपादरवामी ने  औचित्य

 उठाया  |  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  के
 म॑  बहुसंख्यक  दल  के  नेता  की  हैसियत  से

 अगर  नहीं  तो  कम  से  कम  इस  सभा  के  नेता नियमों के  नियम  ३७६  में  यह  लिखा  हुआ  है

 औचित्य  sat  केवल  निर्वचन  अथवा
 की  हैसियत  से  कुछ  कहना  चाहुंगा  ।  जहां  तक

 नियमों  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  ही  उठाया
 बहुसंख्यक  दल  का  सम्बन्ध  में  उन्हें  यह

 कह  देना  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  में  उन  पर

 था  सकता  है
 ।

 जेनिफर  की  पुस्तक  के  अनुसार
 सचेतक  अथवा  अन्य  किसी  प्रकार  का  कोई जब

 अध्यक्ष  अपना  कोई  निर्णय  दे  देता  औचित्य

 प्रशन  पर  a  तो  चर्चा  की  जा  सकती  है  और  न
 बन्धन  नहीं  है  ।  यह  कोई  दल  का  मामला

 महीं  है  इस  कारण  प्रत्येक  व्यक्ति  को  दल
 सभा में  उस  पर  आलोचना  ही  की  जा  सकती

 विचार  छोड़  कर  इस  पर  विचार  करना
 विंमान  विधि  यही  हू

 चाहिये  ।  यह  मामला  इस  सारी  सभा  का  है  ॥

 इसी  प्रकार श्री  एन०  सी०  चटर्जी  ने  संसद के  सम्मान  का  जहां  तक  सम्बन्ध

 क्या  आप  औचित्य  प्रशन  को  नियम  यह  विषय  बड़ा  गम्भीर  हो  जाता  अध्यक्ष

 विरुद्ध  घोषित  कर  सकते  हैं
 ?”

 क्या  इसी  के  विषय  में  जो  कुछ  कहा  और  किया  गया  हे

 प्रकार  माननीय  सदस्यों  को  व्यवहार  करना  वह  सब  हम  लोगों  के  ऊपर  ही  लौट  आता

 चाहिये  ?  इस  पर  अध्यक्ष  महोदय  ने  उत्तर  जो  अपने  को  इस  का  माननीय  सदस्य

 कोई  औचित्य  wer  नहीं है  पी  कहते  हैं  ।  इस  प्रश्न  के  सभा  के  सम्मुख  आते

 और  मेरा  भी  कहना  यह  है  कि  यह  औचित्य

 था  भी  नहीं  ।

 ही  मुझे  अत्यधिक दुःख  में  चाहता हूं

 कि  सदस्यों  को  इसका  पता  लग  जाये  ।  हम

 प्रथम  बार  ही  अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  अध्यक्ष  को  बहुत  वर्षों  से  जानते  कामਂ  करते

 कि
 ay

 स प्रस्ताव के  लिये  अनुमति  देने  को  देखते  हें  और  सभ्भव है  हम  में  से  कुछ  लोगों
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 जवाहरलाल  यद्यपि  यह  सत्य  है  कि  ब्रिटिश  पार्लियामेंट

 की  सम्मति  उनके  विषय  में  ठीक  वैसी  ही  7
 की  बहुत  सी  प्रथाओं  के  अनुसार  हम  कार्य  करते

 at  जैसी कि  अन्य  लोगों  की  है  ।  हुआ  यह  हैं  किन्तु  यह  भी  सच  हूँ  कि  १७  वीं  शताब्दी

 कि
 हममें  से  कुछ  लोगों  चाहे  वे  विरोधी  में  जो  कुछ  ब्रिटिश  पार्लियामेंट  में  उन

 दल  के  हों  अथवा  ga  दल  के  उनके
 निर्णय

 प्रथाओं  का  पा रूम  आज  नहीं  हो  रहा  हैं  ।

 विनिश्चय  को  पसन्द  नहीं  किया  है  किन्तु  इसके  अतिरिक्त  ब्रिटिश  पार्लियामेंट

 उनके  विनिश्चय  से  सहमत  न  होना  एक  में  क्या  हुआ  इससे  हमारा कोई  सम्बन्ध  नहीं

 चीज़  है  और  जो  कुछ  हो  चुका  हैं  उस  पर  है
 |

 हमारा  सम्बन्ध  तो  अपने  संसद

 नाराज़  भी  हुआ  जा  सकता  हे
 ।

 ऐसी  चौक  के  सम्मान  तथा  उस  व्यक्ति  के  सम्मान  से  है

 हो  जाया  करती  किन्तु  ऐसे  व्यक्ति  के  सद्भाव  जो  पंसद  प्रतिष्ठा  की  रक्षा  करता  है  ।  में  यह

 को  चुनौती  देना  एक  दूसरी  चीज़  है
 ।

 हम  नहीं  कहता  कि  अध्यक्ष  के  विरुद्ध  प्रस्ताव  नहीं

 उनके  सद्भाव  को  चुनौती  देकर  अपने  car  जाना  चाहिये  ।  संविधान  में  इसकी

 व्यवस्था  की  गई  हैं  ।  ऐसा  प्रस्ताव  रखने  के वासियों  और  संसार  के  सम्मुख  अपने  आपको

 धोखा देते  हें  कि  हम  तुच्छ  व्यक्ति हं  और  लिये  विरोधीਂ  दल  अथवा  सभा  के  किसी  भी

 यही  चीज़  बड़ी  गम्भीर  है  ।  इसका  निर्णय  तो  सदस्य  के  अधिकार  को  कोई  भी  चुनौती  नहीं

 हमारे  हाथ  में  है  क्योंकि  हम  दुनियां  को  और  दे  सकता
 |
 चूंकि  संविधान  में  इसकी  व्यवस्था

 अपने  ay  को  यह  बता  रहे  हें  कि  हम  तुच्छ  की  गई  है  इस  कारण  में  इसਂ  अधिकार  को

 और  झगड़ालू  व्यक्ति  हें  और  इसके  परिणाम  अस्वीकार भी  से  कर  सकता  हूं  ।  यह

 चर  ध्यान  दिये  बिना  ओछेपन  में  अपने  को  निक  अधिकार  की  बात  नहीं  है  किन्तु  इसको

 फंसाना  जानते  है  ।
 करने  की  वांछनीयता है  ।

 कुछ  समय  पूर्व  आपने  कहा  था  कि  आप  हो  सकता कि  इस  मामले  में  अध्यक्ष

 सामान्य  निन्दा  के  लिये  अनुमति  नहीं  देंगे
 ।

 से  कुछ  त्रुटि  हो  गई  हो  किन्तु  में  नहीं  समझता

 बे  बड़े  आश्चर्य  की  बात  है  कि  कोई  व्यक्ति  कि  इसमें  उनसे  कोई  हुई  है
 ।

 वह

 इसलिये  सामान्य  निन्दा  करे  कि  वह  oe  प्रतिश्त  सही  हूँ  ।  इस  मामले  विशेष  में  उनसे

 पसन्द  महीं  करता  अथवा  उनके  बोलने  के  यहाँ  अथवा  अन्य  कहीं  पर  यदि  कोई  त्रुटि

 आदि को  पसन्द  नहीं  करता  ।  यह  बात  बता  तो  में  जानूं
 ।

 यदि  कोई
 भी

 दूसरा  सदस्य

 इतनी  जान-बूस कर  कही  गई  अथवा  अध्यक्ष  पद  पर  होता  तो  वह  भी  ठीकਂ  यही

 स्पष्ट  होती  चाहिये  जिससे  कोई  उसकी  करता  जैसा  उन्होंने  किया  है  ।  बात  यह  नहीं

 अवहेलना  न  कर  सके  |  में  कि  यह  तथ्य  सम्बन्धी  req  नहीं  था  ।  यह  सभा

 श्री  मोरे  ने  अपने  कोमल कण्ठ से  बहुत सी  न्यायालय  नहीं  है  प्रमाण  को  ही  प्रधानता

 कटु  बातें  कहीं
 और

 बताया  किं  १७वीं  दी  जाती  है
 ।

 इस  सभा  से  तो  स्थगन  प्रस्तावों

 adt  में  इंग्लैण्ड  के  चय  की  क्या  दशा  हुई  अथवा  प्रश्नों  के  द्वारा  कुछ  तथ्य  पहले  सभा  कौ

 थी  ।  उन्होंने  ब्रिटेन  के  २००  बर्ष  पुर्व  के  हाउस  जानकारी में  छाये  जाते  हें  और  उसके  पश्चात

 आफ  कॉमन्स  की  प्रथा यें  भारी  भी  बताई  ।  सम्पूर्ण देश  के  सम्मुख  ।  इसके बाद  उनके

 मेंने  बड़ें  आइये  के  साथ  ये  बात  आज  विरुद्ध  कार्यवाही की  जा  सकती  हैं  और  कुछ

 तो  २०वीं  शताब्दी है  जबकि  भारत में  अन्य  प्रकार  से  उनका  अनुसरण  किया  जा

 तसर  है
 ।

 ऐसी  दशा  में  मध्य  युग  में  इंग्लैण्ड  सकता  ।  प्रबन पुछे जाते हैं जाते  हैं  और
 उनके

 में  क्या  हुआ  यह  बताने  से  कोई  लाभ  नहीं  ।  उत्तर  दिये  जावे  हो  सकता  हैं  कि
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 वो  है  और  मुझे  यह  आशंका  होने  लगती
 जानबूझ  कर  अथवा  गलती  से  उत्तर  गलत

 दे  दिया  जाय  ।  जो  कुछ  भी  हो  इसਂ  पर  सकें  हैं  कि  क्या  में  यह  सब  ठीक  सुन  रहा  हूं  हर

 नहीं  किया  जा  सकता हैं  |  aa  विषय  पर  कहा  जा  रहा  है  ।  सारी  दुनियां

 की  सांसदों  के  सम्बन्ध  में  यदि  विस्तारपूर्वक
 स्थगन  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  भी  यही

 बात  हू  और  जिसे  दूर  नहीं  किया
 जा

 सकता
 सूचना  एकत्र  की  जाये  और  स्थगन  प्रस्ताव

 की  सूची  बनाई  जाय  और  ge  गये
 तथा  में  समझता  हूं  कि  श्री  गोपालन  ने  भी

 प्रश्नों  की  संख्या  इकट्ठी  की  जाये  यह
 इस  बात  को  मान  लिया  है  अध्यक्ष  का

 हमारे  लिये  बहुत  लाभ  की  वस्तु  होगी
 ।

 जहां
 निर्णय  अन्तिम  निर्णय  होना  चाहिये  ।  आपत्ति

 यह  उठाई  गई  थी  कि  उन्होंने  विरोधी  दल  को
 तक  हाउस  आफ  का  सम्बन्ध  मेरे

 पास  आंकड़े  तो  नहीं  किन्तु  उसके  विषय
 कुछ  कहने  का  अवसर  दिये  बिना  ही  अपना

 म॑  कुछ  पता  अवस्य हू  के  के  का  के  व  के  ह  द»  क

 निर्णय  दे  दिया  था  ।  यह  ऐसा  मामला  था

 जिसको  पंडित  ठाकुर  चाकरा सभा गव  ने  यथोचित  पंडित  ठाकुर  दास  मेरे  पास

 रुप  से  लिपटा  दिया  है  ।  किन्तु  प्रथम  अवसर
 इसके  पुरे  आंकड़े  यदि  आप  अनुमति  कें

 तो  में  इन्हें  बता  पकता  हूं
 ।

 थर  माननीय  सदस्य  को  बोलने  का  अवसर

 दिया  गया  था  और  इसके  गरचा  सरकार
 की  जवाहरलाल नेहरू  :  में  यह  नहीं

 ओर  से  गृह-कार्य  मं  से  तथ्य  बताने  के  लिये  वह  इसको  बाद  में  कर  सकते

 कहा  गया  था  |  उन्होंने  तथ्यों  को  बताया  था  |  किन्तु  यह  साल  में  एक  बार  या  दो  बार  होता

 अब  यह  मामला  यहीं  पर  समाप्त  हो  है  ।  यहां  पर  यह  चीज़  दिन  में  तीन  तीन

 जाता  है  क्योंकि  शेष  तो  तक  ही  रह  जाता  है  बार  होती  यह  बात  प्रश्नों  के  साथ

 इसको  किसी  दूसरी  प्रकार  पूछा  जा  सकता  भी  हैं  ।  कोई  भी  यह  नहीं  कह

 2,  किन्तु  उसी  समय  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  |  सकता fe  हमारे  यहां  प्रश्नों  का  अभाव

 श्रत्येक  सदस्य  को  यह  अधिकार  होता  है  कि  रहता  है  |  वस्तुतः  उन  सारे  प्रश्नों  का

 वह  सरकार  द्वारा  दिये  गये  तथ्यों  को  यदि  चाहे  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  क्या

 आप  इसकी  कल्पना  कर  सकते  हें  कि  बीस  या
 तो  चुनौती दे  सकता ह  और  जो  चाहे

 वाही  कर  सकता  किन्तु  उसी  समय  ऐसा  तीस  हजार  प्रश्नों  के  उत्तर  देने  के  लिए  एकत्रित

 नहीं  हो  सकता  |  अध्यक्ष  को  कुछ  और  भी  करना  करने  में  कितना  समय  और  धन  खर्च  होता

 होता
 है  |  है

 ?
 सरकार  की  सारी  व्यवस्था  इस  तरह

 काम  कर  रही  है  ।  तथ्य  मालूम  करने  के  लिये

 श्री  मन्थनी  ने  नियमों  आदि  के  free
 देश  भर  में  प्रतिदिन  अनेक  तार  भेजे  जा  रहे

 में  कहा
 ।

 नियम  अच्छे  भी  हो  सकते  हैं
 और

 हैं
 ।

 अब  कुछ  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि  वे

 खराब भी  में  नहीं  जानता  ।  हम  यहां  दबाये  और  डा०  खरे  के  yea की

 पर  नियमों  की  चर्चा  महीं  कर  रहे  है  ।  हम  इजाजत  नहीं  दी  जाती  हैं  ।  जैसा  कि  श्री  दक

 तो  नियमों  के  अनुसार  इस  समय  कैसी  स्थिति  मन्थनी  ने  कहां  और  में  भी  उनसे  पूर्णतया

 इस  पर  विचार  कर  रहे  हें  किन्तु  जब
 सहमत  स्थगन  प्रस्ताव का  अधिकार

 श्री  मन्थनी  अथवा  कोई  सदस्यਂ  किसी
 महत्वपूर्ण  है  प्रत्येक  महत्वपूर्ण  अधिकार

 प्रक्रिया  अथव  प्रथा  के  उल्लंघन  अथवा  स्थगन
 का  इस  प्रकार  प्रयोग  किया  जा  wear

 प्रस्तावों  और  प्रश्नों  के  प्रति  अध्यक्ष  के  कड़ा  जिससे  उसका  कोई  महत्व  ही  न  यदि

 रुख  अपनाने  की  बात  कहते  हें  तो  मुझे  दुःख
 आप  उस  अधिकार का  दुरुपयोग  करते हे
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 जवाहरलाल

 तो  बाप  उसका  महत्व  पटाते  हूं  ।  यहां  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  :  में  माननीय

 एक  विद्वेष-बात  हूँ  जो  कि  महत्वपूर्ण  हू  क्योंकि  सदस्य  को  सुझाव  देता  हूं
 कि

 वे  इस  प्रसिद्ध

 इसका  प्रयोग  विशेष  अवसर पर  विशेष  पुस्तक  को  सावधानीपूर्वक  पढ़ें  ।
 आयें

 प्रयोजन के  किया  जाता  हूँ  और  जब  कृपा लानी  ने  कहा  कि  वे  किसी  विशिष्ट

 इसका  इस  प्रकार  प्रयोग  होता  तो
 देश  पर  न  बोल  कर  केवल  सामान्य  निन्दा  की  ही

 उस  ओर  आकर्षित  होता  हैं
 ।

 कया  बात  कर  रहे  हें  ।  भारतीय  गणतन्त्र  की  लोक

 होता  है  ?  एक  दिन  में  तीन  स्थगन  प्रस्ताव  सभा  के  अध्यक्ष  के  जो  कि  अत्यन्त

 प्रस्तुत  होते  हैं  और  इसकी  ओर  कोई  आकर्षित  नगर  बर्ताव  करने  का  कया  यही  तरीका

 नहीं  होता  |
 Aras  कृपलानी  :  मने  सामान्य  निन्दा

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 तीन  साल  में  नहीं  कहा  अपितु  प्रवृत्तिਂ  कहा

 oR  था  ।

 at  एस०  एस०  मोरे  अतीत  में  कांग्रेस

 दल  ने  कहीं  अधिक  स्थगन  प्रस्ताव  रखे  थे  ।
 उपाध्यक्ष महोदय  यहां  पर  यह

 आक्षेप नहीं  है  ।
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  एक  विदेशी

 सरकार के  विरूद्ध  ।
 श्री  जवाहर लाल  नेहरू  :  मेरे  ख्याल  में

 1.0  कृपा लानी  ने  यह  कहा  था
 कि

 सामान्य
 श्री  एस०  एस०  हम  न् एसा. एक एक

 निरंकुश  दल  के  खिलाफ  कर  रहे  हैं  ।
 प्रवृत्ति  बुरी  अनुचित  पक्षपातपूर्ण  हैं

 अन्यथा  वे  उस  लेख्य  पर  हस्ताक्षर  न  करते  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  जहां  तक  झा चार यें  कृपा लानी
 :  बिल्कुल ठीक

 नियमों  का  सम्बन्ध  में  इनकी  चर्चा  नहीं
 थी  जवाहरलाल  age:  में  विरोधी

 करता
 ।

 में  कहता  हूं  कि  इसका  कोई  विशेष  पक्ष  के  उन  सदस्यों  जिन्होंने इस  पर

 महत्व  नहीं  हूँ  कि  अध्यक्ष  कौन  है  ।  उसको  घर  किये  हूं  और  जिन्होंने  कतंव्यबद्ध  होकर

 यदि  निष्पक्ष  रूप  से  काम  करना  है  तो  वह

 उसी  प्रकार काम  जैसा  वर्तमान
 कि  वे  उस  चीज़  को  पढ़ें  जिस  पर  उन्होंनें

 अध्यक्ष महोदय  करते  हैं  हस्ताक्षर  किये  वह  चीज़  बड़ी  है  ॥

 मेंने  विरोधी  पक्ष के
 अनेक  भाषण  सुने  मुझे  इसमें  सन्देह  है  कि  हस्ताक्षर करने  से

 और
 में  कोई  कठोर  दाऊद  नहीं  कहना  चाहता  पर्व  आप  लोगों  ने  उसको  पढ़ा  भी  है  ।

 यदि

 किन्तु  जिस  प्रकार  ar  want  विरोधी  पक्ष  वे  इसको  तो  इस  पर  हस्ताक्षर  करने

 की  ओर  से  किया  गया  है  उससे  मुझे  बड़ा
 में  उनकों सौ  बार  संकोच  होतो

 ।

 आश्चर्य  हुआ  gl  यह  प्रदान
 sit  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  हमਂ  मंत्री

 क्षुद्रता  और  सारहीनता  का
 जो  बिना  पढ़ें  हस्ताक्षर  कर  दें

 ?

 द्योतक हैँ  ।
 जवाहरलाल  नेहरू

 :
 में

 साम्यवादी

 यह  बार  बार  कहा  जाता हैं  और  अरी  मोरे  दल  की  बात  छोड़ता हूं  क्योंकि उनसे  मुझे

 इतिहास  की  सतरहवीं  और  अठारहवीं  उत्तरदायित्वपूर्ण  होने  की  बिल्कुल आशा

 नदियों  की  बात '  करते  ह  के  ऋ  कु  क  क  के  के  क  थ  क
 नहीं  किन्तु  में  यह  आशा  करता  हूं  कि  वे

 न्
 श्री  एस०  एस०  केवल  विश्व  wary  अथवा  प्रजातन्त्रीय सरकार  में

 इतिहास  की  |  विश्वास नहीं  करते  ।



 े  Leo  meg के  पद  से  १८  दिसम्बर  १९५४  हटाये  जाने  के  बारे  में  संकल्प  २२७८

 श्री  साधन  गुप्त  )  उपाध्यक्ष  महो  शय  £  प्रश्न  यह  है  :

 गलत  |

 यह  स्थगन  प्रस्तावों

 श्री  जवाहरलाल age  :  तो  क्या  आप  पर  सहमति  प्रश्नों  को  अस्वीकार

 आदि  के  बारे  में श्रजातन्त्र में विदवास करते में  विश्वास  करते  है ं?

 के  अध्यक्ष  के  आचरण  पर  विचार

 To  के ०  गोपालन :  हम  करने पर  यह  समझती है  कि

 लेने  आये  जी  आपकी  जेब  में  हैं  ।
 उन्होंने  सभा  के  सभो  वर्गों

 ।
 का  विश्वास  प्राप्  करने के  लिये

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  में  आशा  करता
 आवश्यक  निष्पक्ष  रवैया  बनाये

 रखना  बन्द  कर  दिया  कि  अपने
 हुं  कि  श्री  गोपालनਂ  प्रतिदिन  प्रातःकाल  इसको

 दोहरायें गे  ताकि  1.0  1...  उनके  विचार  पक्षपातपूर्ण रगे  के  कारण

 शआर  तदनुसार हो  सकें  ।  वह  सभा  के  सदस्यों  के  अधिकारों

 का  ध्यान नहीं  रखते  और  इन

 में  सभा  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  अधिकारों का  हसन  करने  वाली

 कार  का  जो  कि  सभा  में  प्रस्तुत  घोषणायें और  निर्णय  देते  कि

 feat जा  रहा  असाधारण है  और  यह  वह  सभी  विवादग्रस्त मामलों  में  संसद्
 अत्यधिक  गम्भीर  परिस्थितियों  में  ही  यु  क्ति  के  दूसरे  सदस्यों  द्वारा दी  गयी  सुचना

 संगत  माना  जा  सकता  है  ।  यह  बड़ा  गम्भीर  के  मुकाबले में  सरकारी  प्रवक्ता  की

 मामला  है
 ।

 मुझे  दूसरे  स्थानों  के  बारे  में  विशेष  बात  का  खुला  समर्थन  करते  कि

 जानकारी  नहों  हें  किन्तु  अन्य  स्थानों  इनਂ  सब  कार्यों  से  इस  सभा  का  कार्य

 जटा  तक  में  जानता  यह  चीज़  बड़ी  गम्भीर  उचित  रूप  से  संचालन करने  के  लिये

 मानी  जाती  हे  और  बहुत  कम  होती  है  ।  और  जनता  की  शिकायतों को  अच्छी

 तरह  प्रकट  करने  के  लिये  खतरा  पैदा
 पंडित  ठाकुर  दास  हाउस  आफ

 हो  गया  और  संकल्प
 कॉमन्स

 में  गत  १३०  वर्षों  में  एसा  प्रस्ताव
 करती  हँ  कि  उनको  उनके  पद  से

 छुक  बार  भी  नहीं
 प्रस्तुत

 किया  गया
 |

 हटा  जाये

 श्री
 जवाहरलाल नेहरू  :  इसके  प्रस्तुत

 करने  के  ढंग  तथा  इसकी  भाषा  को  देखकर
 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  |

 भी  य.द  कोई  इस
 सभा  में  किसी  से  इसके  इसके

 लोकसभा  सोमवार  २०
 समर्थन

 के  लिये  कहता  तो  रह  उसकी  १९५४  के
 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये

 महान  मखंता  है  ।
 हुई  |


